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इंदु मल्होत्रा, ५. 
भाग ^ 
अनुमति दी गई। 


() वर्तमान आपराधिक अपील ,425 07.0 के अन्तर्गत प्रतिवादी-पत्नी और 
नाबालिग बेटे दवारा अंतरिम भरण-पोषण के लिए दायर याचिका के आवेदन से 
उत्पन्न होती है । प्रतिवादी संख्या 4-पत्नी ने प्रतिवादी संख्या 2-पत्र के जन्म के कछ 
समय बाद जनवरी 2043 में वैवाहिक घर छोड़ दिया। 02.09.2043 को, पत्नी ने 
अपनी और नाबालिग बेटे की ओर से 425 07.९0 के अतर्गत अंतरिम भरण-पोषण के 
लिए एक आवेदन दायर किया। फैमिली कोर्ट ने दिनांक 24.08.2045 के एक विस्तृत 
आदेश दवारा प्रतिवादी संख्या 4-पत्नी को 0.09.2073 से 5,000 रुपये प्रति माह का 
अंतरिम भरण-पोषण प्रदान किया; और प्रतिवादी संख्या 2-पूत्र के लिए 04.09.2043 
से 3.08.205 तक अंतरिम भरण-पोषण के रूप में 5,000 रुपये प्रति माह; और 
04.09.2045 से मुख्य याचिका में अगले आदेश पारित होने तक प्रतिवादी संख्या 
2-पुत्र के लिए 0,000 रु प्रति माह। 


() अपीलकर्ता-पति ने बॉम्बे हाईकोर्ट, नागपर बेंच के समक्ष दायर Criminal Writ 
Petition |३०.875/2045 के माध्यम से फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। उच्च 
न्यायालय ने दिनांक 4.08.2048 के आदेश दवारा रिट याचिका को खारिज कर दिया 
और परिवार न्यायालय दवारा पारित निर्णय की पुष्टि की। 


() वर्तमान अपील दिनांक 4.08.208 के आदेश को निरस्त करने के लिए दायर की 
गई है। इस न्यायालय ने पत्नी को नोटिस जारी किया और अपीलकर्ता-पति को 
2005-2006 से अब तक की अवधि के लिए अपना आयकर रिटर्न और मूल्यांकन 
आदेश दाखिल करने का निर्देश दिया। उन्हें अपने पासपोर्ट की एक फोटो कॉपी रिकॉर्ड 
पर रखने का भी निर्देश दिया गया था। एक और आदेश दिनांक .09.209 दवारा, 
अपीलकर्ता-पति को पत्नी को अंतरिम भरण पोषण के लिए 2,00,000 रुपये के बकाये 
का भूगतान करने का निर्देश दिया गया था; और 3,00,000 रुपये की एक और राशि 
जो पत्नी को पति की स्वयं की स्वीकारोक्ति के अनसार, भरण-पोषण की बकाया 
राशि देय थी। बाद के आदेश दिनांक 4.I0.2049 दवारा, यह दर्ज किया गया था कि 
बकाया का केवल एक हिस्सा भुगतान किया गया था। अपीलकर्ता-पति को 
30.7.2049 तक शेष राशि का भुगतान करने का अंतिम अवसर दिया गया था, 
जिसमें विफल रहने पर, इस न्यायालय दवारा पारित आदेशों के साथ जानबूझकर 
अवज्ञा के लिए न्यायालय अवमानना अधिनियम के तहत कार्यवाही करेगा। 


इस मामले के तथ्यों की पृष्ठभूमि में, हमने वैवाहिक मामलों में भरण-पोषण के 
भगतान से संबंधित कछ पहलओं पर दिशानिर्देश तैयार करना उचित समझा। यदि 
कोई व्यक्ति पर्याप्त साधनों की उपेक्षा करता है, या अपनी पत्नी, बच्चों, माता-पिता 
का भरण-पोषण करने से इंकार करता है, तो भरण-पोषण/अंतरिम भरण-पोषण के 
अनुदान के लिए आवेदन करने के लिए अलग-अलग क़ानून उपलब्ध हैं। विभिन्न 
अधिनियम एक विशिष्ट वस्तु और उद्देश्य के साथ तैयार किए गए एक स्वतंत्र और 
विशिष्ट उपाय प्रदान करते हैं। अंतरिम आवेदनों के निपटान के लिए विभिन्‍न कानूनों 
दवारा निर्धारित समय-सीमा के बावजूद, हमने देखा है कि व्यवहार में अधिकांश 
मामलों में, आवेदनों का निपटान निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता है। 
भरण-पोषण /अंतरिम भरण-पोषण के अनुदान के लिए आवेदनों में विचार के लिए 
उत्पन्न होने वाले विभिन्‍न मुद्दों को हल करने के लिए, यह सनिश्चित करने के लिए 
दिशानिर्देश तैयार करना आवश्यक है कि उनके निर्णय में एकरूपता और स्थिरता हो । 
इन मृद्दो पर सहायता लेने के लिए, हमने सश्री अनीता शेनॉय और श्री गोपाल 
शंकरनारायणन, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को कोर्ट-मित्र के रूप में नियत किया है 
जिन्होंने इस न्यायालय की सहायता करने के लिए कृपापूर्वक कोर्ट का निवेदन स्वीकार 
किया है। 


(५) एक और आदेश दिनांक 7.2.2049 दवारा, अपीलकर्ता-पति को 45 दिनों की 
अवधि के भीतर प्रतिवादी संख्या 4-पत्नी को ,45,000 रुपये की राशि का भूगतान 
करने का निर्देश दिया गया था। दिशानिर्देश तैयार करने के मूद्दे पर, राष्ट्रीय कानूनी 
सेवा प्राधिकरण को विभिन्न राज्यों के राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों से प्रतिक्रिया 
प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था। 


४) दिनांक 05.08.2020 के आदेश दवारा, यह दर्ज किया गया था कि अपीलकर्ता-पति 
द्वारा दिनांक 04.08.2020 को आदेश अनुपालन का एक हलफनामा दायर किया गया 
था, जिसमे कहा गया था कि .09.209 तक १,45,000 रुपये का बकाया था। 
जनवरी, 2020 में उसके दवारा भगतान किया गया। हालांकि, पति ने उसके बाद पत्नी 
को कोई और भूगतान नहीं किया था। नाबालिग बेटे के लिए देय 0,000 रुपये 
प्रतिमाह की राशि के संबंध में, जलाई 2020 तक आदेश का पालन किया गया था। 
अपीलकर्ता-पति के वकील दवारा एक बयान दिया गया था कि वह अपने बेटे के 
भरण-पोषण के भूगतान पर विवाद नहीं कर रहा है , और उतना ही भुगतान करना 
जारी रखेंगे। इस न्यायालय दवारा एक निर्देश जारी किया गया था कि पत्नी को 
भरण-पोषण का पूरा बकाया परिवार न्यायालय दवारा निर्धारित 5,000 रुपये प्रति 
माह का भुगतान किया जाए, और कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उक्त राशि का 
भुगतान जारी रखा जाए। 


(५) आदेश दिनांक 25.08.2020 दवारा, यह नोट किया गया था कि अपीलकर्ता-पति 
ने 23.08.2020 को एक हलफनामा दायर किया था जिसमें पति ने स्वीकार किया था 
कि प्रतिवादी संख्या 4-पत्नी को भरण-पोषण के बकाया के लिए 5,00,000 रुपये की 
राशि लंबित थी। । अपीलकर्ता-पति को प्रतिवादी संख्या 4-पत्नी को 4 सप्ताह की 
अवधि के भीतर बकाया का 50% भगतान करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें 
विफल रहने पर, उसे सनवाई की अगली तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने 
का निर्देश दिया गया था। पति के वकील ने पक्षों के बीच लंबित विभिन्न कार्यवाही का 
एक चार्ट रिकॉर्ड पर रखा। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हए, हमने पक्षकारों के 
बीच लंबित सभी विवादों को हल करने और समग्र समाधान पर पहंचने के लिए नागप्र 
के एक प्रसिद्ध मध्यस्थ, श्री श्रीधर प्रोहित, अधिवक्ता दवारा मध्यस्थता के लिए 
मामले को संदर्भित करना उचित समझा। 


(भी) 08.0.2020 को हमें सूचित किया गया कि मध्यस्थता विफल हो गई है। पति 
अदालत के सामने पेश हआ , और एक मौखिक बयान दिया कि उसके पास प्रतिवादी 
नंबर १-पत्नी को देय भरण-पोषण के आदेश का पालन करने के लिए वित्तीय साधन 
नहीं थे, और उसे भगतान करने के लिए अपने पिता से ऋण उधार लेना पड़ा। हालांकि 
उन्होंने कहा कि उन्होंने बेटे को दिए गए भरण-पोषण का भगतान कर दिया है, और 
बिना किसी आपत्ति के ऐसा करना जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्को दिये 
और अपनी लिखित जवाब दायर की 


शा) हमने दोनों पक्षों के वकील को सना है, और उनकी ओर से दायर लिखित निवेदनों 
का अध्ययन किया है 
पति ने अन्य बातों के साथ-साथ जवाब दिया है कि वह वर्तमान में बेरोजगार है , और 
प्रतिवादी संख्या १-पत्नी को भरण-पोषण भूगतान करने की स्थिति में नहीं है । उन्होने 
कहा कि उनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, और उनके पास केवल एक परिचालन 
बैंक खाता है। पति ने पत्नी के भरण-पोषण के लिए कोई और राशि देने से इनकार कर 
दिया। यह आगे जबाब किया गया था कि फैमिली कोर्ट ने 2043 में देय भरण-पोषण 
का निर्धारण करते समय 2006 के आयकर रिटर्न पर गलती से भरोसा किया था। 
उन्होने आगे कहा कि वह नये व्यापार को श्रू करने की कोशिश कर रहे है , जिससे 

उसका परिवार बेहतर स्थिति बनाए रखने के लिए मदद मिलेगी। | 


पत्नी ने अन्य बातों के साथ-साथ जवाब दिया है कि 0,000 रुपये की राशि बेटे के 
लिए दी गई थी जब वह 205 में ठाई साल का था। उक्त राशि अब बढ़ते बच्चे के खर्चो 
को पूरा करने के लिए अत्यधिक अपर्याप्त थी, जो कि अब साढ़े सात साल का है और 
एक स्कूल जाने वाला लड़का है। यह आगे जवाब दिया गया था कि वर्तमान शैक्षणिक 
वर्ष 2020-202 के लिए प्रवेश शुल्क का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है । यदि 
समय पर शुल्क का भुगतान नहीं किया गया, तो स्कल ऑनलाइन कक्षाओं के लिए 
लिंक भेजना बंद कर देगा। पत्नी ने जबाब दिया कि पति के सहारे के बिना, बढ़ते खर्चों 
से उस पर अधिक बोझ हो रहा है । 


पति के इस तर्क के संबंध में कि उसकी कोई आय नहीं है, पत्नी ने जबाब दिया कि 
पति ने अचल संपत्ति परियोजनाओं, और अन्य व्यवसायों में निवेश किया था, जिसे 
वह न्यायालय से छुपा रहा है , और आय को अपने माता-पिता को दे रहा है । यह भी 
आरोप लगाया गया है कि अपीलकर्ता-पति ने उसके स्त्री धन पर अवैध कब्जा कर रखा 
है , जिसे वह वापस करने से इनकार कर रहा है । इस न्यायालय दवारा आदेश पारित 
होने के बावजूद, और डीवी अधिनियम के तहत कार्यवाही में, पति जानबूझकर इसका 
पालन नहीं कर रहा है। इन परिस्थितियों में, यह जवाब किया गया था कि एक बड़ा 
विश्वासघात है,और सुलह की कोई संभावना नहीं है। 


(90 बेटे के लिए भरण-पोषण में वृद्धि के मुद्दे के संबंध में, प्रतिवादी-पत्नी उक्त राहत 
के लिए परिवार न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र है। हम वर्तमान अपील में यह राहत 
नहीं दे सकते, क्योंकि यह पति दवारा दायर किया गया है। 


(%) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हम आदेश देते हैं और निर्देश देते हैं कि: 


(2) फैमिली कोर्ट, नागपुर दवारा दिनांक 24.08.2045 को पारित निर्णय के आदेश की, 
बॉम्बे हाई कोर्ट, नागपुर बेंच दवारा दिनांक 44.08.48 को पुष्टि की गयी । प्रतिवादी 
संख्या -पत्नी को 5,000 रुपये प्रतिमाह की दर से अंतरिम भरण-पोषण के भुगतान 
के लिए, और प्रतिवादी क्रमांक 2-बेटे को 40,000 रुपये प्रति माह के लिए , इस 
न्यायालय-सुप्रीम कोर्ट दवारा पुष्टि की जाती है; 


(0) पति को परिवार न्यायालय में 25 07.0 के अन्तर्गत ; इस फैसले की तारीख से 
42 सप्ताह की अवधि के भीतर 45,000 रुपये प्रतिमाह की दर से भरण-पोषण के पूरे 
बकाया का भगतान करने और कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान इस आदेश का पालन 
करने का निर्देश दिया जाता है, . 


यदि अपीलकर्ता-पति इस न्यायालय के पूर्वोक्त निर्देशों का पालन करने में विफल 
रहता है, तो यह प्रतिवादी-पत्नी के लिए खला होगा कि वह भरण -पोषण के आदेश को 
धारा 28 07.0 के तहत लागू करवाये , और कानून के अन्सार अन्य सभी उपायों 
का सहारा लिया जाए जो उपलब्ध हैं। 


(4) अंतरिम भरण-पोषण के भगतान के लिए कार्यवाही के 25 07.९0 के अन्तर्गत 
पार्टियों के बीच 7 वर्षों से अधिक समय से लंबित है। हम-सप्रीम कोर्ट इसे उचित 
समझते हैं कि वर्तमान जजमेंट (रजनेश ५७ नेहा, 2020) में जारी किए गए निर्देशों / 
दिशानिर्देशों के आलोक में, फैमिली कोर्ट , मूल याचिका संख्या ६-443/2043 में 425 
07.70 के अंतर्गत इस जजमेंट की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर फाइनल 
फैसला करे। 


रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह पक्षकारों दवारा दायर दलीलों के साथ-साथ 
लिखित जबाबो और वर्तमान आपराधिक अपील में कार्यवाही के रिकॉर्ड, परिवार 
न्यायालय, नागपुर को एक पूरी प्रति अग्रेषित करें। 


वर्तमान आपराधिक अपील तदनुसार निस्तारित की जाती है। 


भाग 8 

वर्तमान मामले के तथ्यों की पृष्ठभूमि को देखते हए, जो यह बताता है कि धारा 425 
0.70. के तहत अंतरिम भरण-पोषण के लिए आवेदन सात वर्षों से न्यायालयों के 
समक्ष लंबित है, और न्यायालय दवारा पारित आदेशों को लागू करने में कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा है। चूंकि पत्नी को समय-समय पर भरण-पोषण के आदेश को लागू 
करवाने के लिए लगातार आवेदन करने के लिए बाध्य किया गया था, हम भरण-पोषण 
के मृद्दे पर दिशानिर्देश तैयार करना उचित समझते हैं, जो भरण-पोषण के भूगतान 
अंतरिम भरण-पोषण के भगतान के लिए विभिन्‍न अधिनियमों के तहत एक दूसरे को 
काटने वाले आदेशों के अधिकार क्षेत्र को कवर करेगा। भरण-पोषण की मात्रा निर्धारित 
करने के लिए मानदंड - किस तारीख से भरण-पोषण दिया जाना है, और भरण-पोषण 
के आदेशों को लागू करना। 


भरण-पोषण पर दिशा-निर्देश / दिशानिर्देश 
आश्रित पत्नियों और बच्चों को उनकी वित्तीय सहायता के लिए सहारा प्रदान करने के 
लिए सामाजिक न्याय के उपाय के रूप में भरण-पोषण कानून बनाए गए हैं, ताकि उन्हे 
बेसहारा और आवारापन में गिरने से रोका जा सके। 


भारत के संविधान के अनुच्छेद 5(3) में प्रावधान है किः 

इस अनृच्छेद में राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोर्ड विशेष प्रावधान करने से 
कोई नहीं रोकेगा।" - यानी सरकारों दवारा इस अनुच्छेद 75(3) में महिलाओं और 
बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किये जा सकते हैं | 
अनुच्छेद 5 (3) को भारत के संविधान के अनच्छेद 39 दवारा और अधिक शक्ति 
प्रदान की गयी है; जो महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में परिवर्तन को बढ़ावा देने 
में राज्य के लिए सकारात्मक भूमिका की परिकल्पना करता है, समय-समय पर 
विभिन्न विधानों को अधिनियमित करता है। 


जस्टिस कृष्णा अय्यर ने “ कैप्टन रमेश चंदर कौशल बनाम श्रीमती वीना कौशल 
मामले में अपने फैसले में माना कि भरण-पोषण कानूनों का उद्देश्य निम्न है 

9. यह प्रावधान सामाजिक न्याय का एक उपाय है और विशेष रूप से महिलाओं और 
बच्चों की स॒रक्षा के लिए अधिनियमित है और अनच्छेद 5(3) के संवैधानिक दायरे के 
अंतर्गत आता है जिसे अनच्छेद 39 दवारा और अधिक शक्ति प्रदान की गयी है । हमें 
इसमें कोई संदेह नहीं है कि अदालतों दवारा सामाजिक न्याय के लिए प्रयोग किये 
जाने वाले कानून की धाराए डराने के लिए नहीं हैं बल्कि जीवंत शब्दों के दवारा 
सामाजिक ढांचे को सही करने के लिए है | महिलाओं और बच्चों जैसे कमजोर वर्गो के 
लिए संवैधानिक सहानभति की चिंता की सामाजिक प्रासंगिकता होने पर व्याख्या 
करनी चाहिए। इसलिए देखा जाए तो उस व्याख्या के दो विकल्पों मे से एक ऐसा 


विकल्प चुनना संभव है जो कारण को आगे बढ़ाते हैं किसी को बेसहारा करने का 
कारण।" 

भरण-पोषण के मद्दे पर जो कानन बनाए गए हैं, वे हैं विशेष विवाह अधिनियम 4954 
(“SMA”); CrPC 4973 की धारा 25; और घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरक्षण 
अधिनियम; 2005 ("डीवी अधिनियम"); जो विभिन्न धार्मिक समृदायों पर लाग्‌ 
व्यक्तिगत कानूनों के अलावा, महिलाओं को एक वैधानिक उपाय प्रदान करता है, चाहे 
वे किसी भी धार्मिक समुदाय से संबंधित हों। (““* HMA ,HAMA- सिर्फ हिन्दुओ के 
लिए 2 अतिरिक्त कानून ***) 


।- एक दूसरे को काटने वाले आदेशों के क्षेत्राधिकार 

उपरोक्त उल्लिखित विधियों में से एक या अधिक के तहत भरण-पोषण का दावा किया 
जा सकता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक अधिनियम एक विशिष्ट उद्देश्य और उद्देश्य के 
साथ एक स्वतंत्र और विशिष्ट उपाय प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, एक हिंदू पत्नी 
हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम 4956 ("HAMA") के तहत 
भरण-पोषण का दावा कर सकती है, और साथ ही हिंदू विवाह अधिनियम, 955 
("HMA") के तहत उक्त अधिनियम की धारा 24 और 25 को लागू करके विवाह के 
विघटन, या वैवाहिक अधिकारों की बहाली, आदि के लिए एक वास्तविक कार्यवाही में 
भी दावा कर सकती है। 
() नानक चंद बनाम चंद्र किशोर अग्रवाल और अन्य में, 
सप्रीम कोर्ट ने माना कि 200० और HAMA के बीच कोई असंगति नहीं थी। "HMA" 

धारा 4(0), प्राने C7.?.0.की धारा 488 के प्रावधानों को निरस्त या प्रभावित नहीं 
करेगी, स॒प्रीम कोर्ट ने यह माना था कि 
"4. दोनों(0/. ९० और “A\MA) एक साथ लागू हो सकते हैं। भरण-पोषण 
अधिनियम(HA\A) हिंदुओं के बीच गोद लेने और भरण-पोषण से संबंधित कानून में 
संशोधन और संहिताकरण करने के लिए एक अधिनियम है। कानून पहले भी काफी हद 
तक समान था और किसी ने भी यह सुझाव नहीं दिया कि हिंदू कानून, जैसा कि इस 
अधिनियम(धारा 488 07..0) के शुरू होने से तुरंत पहले लागू था, जहां तक 
यह(HA\MA) बच्चों के भरण-पोषण से संबंधित था, किसी भी तरह से धारा 488, 
C.P.0.के साथ असंगत नहीं है | दोनों कानून अलग हैं। धारा 488 एक संक्षिप्त उपाय 
प्रदान करती है और सभी धर्मों के सभी व्यक्तियों पर लागू होती है और पार्टियों के 
व्यक्तिगत कानून से इसका कोई संबंध नहीं है। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय 
के समक्ष राम सिंह बनाम राज्य: AIR963 A355; महावीर अग्रवाल बनाम गीता 
रॉय [962] में कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष प्रशन आया था और पटना उच्च 
न्यायालय के समक्ष नलिनी रंजन बनाम किरण रानी: »&॥२१965 ४442 | हमारे 
विचार में, तीनों उच्च न्यायालयों ने सही निष्कर्ष निकाला है कि भरण-पोषण 
अधिनियम की धारा 4 (0), किसी भी तरह से धारा 488, 07.९.0. में निहित प्रावधान" 
को निरस्त या प्रभावित नहीं करती है।” 


हालांकि यह सच है कि एक पक्ष को एक या अधिक अधिनियमों के तहत न्यायालय का 
दरवाजा खटखटाने से नहीं रोका जाता है, क्योंकि प्रत्येक अधिनियम के तहत राहत की 
प्रकृति और उद्देश्य अलग और स्वतंत्र है, यह भी उतना ही सच है कि इन अधिनियमों 
का एक साथ संचालन का परिणाम , कार्यवाहियों की बहलता और परस्पर विरोधी 
आदेश होगा । यह एक दूसरे को काटने वाले आदेशों की वजह से न्यायालय के 
क्षेत्राधिकार पर अपरिहार्य प्रभाव होगा। इस प्रक्रिया को स॒व्यवस्थित करने की 
आवश्यकता है, ताकि प्रतिवादी(पति) विभिन्न अधिनियमों के तहत पारित 
भरण-पोषण के क्रमिक आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य न हों। 


उदाहरण के लिए, यदि धारा 25 C7.९.0.के तहत पिछली कार्यवाही में भरण-पोषण 
के लिए एक राशि प्रदान की जाती है, इसके बाद हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह 
के विघटन(तलाक) के लिए दायर की जाने वाली लम्बित कार्यवाही में, जहां 
भरण-पोषण के लिए एक आवेदन धारा 24 HMA के तहत दायर किया जाता है । या 
धारा 25 HMA के तहत एकमश्त भरण-पोषण के लिए प्रदान की जाने वाली राशिका 
निर्णय करते समय पहले की कार्यवाही में दिए गए भगतान को ध्यान में रखा जाना 
चाहिए। 


विभिन्न अधिनियमों के तहत वैधानिक प्रावधान; 


(4) विशेष विवाह अधिनियम, 954 (“SMA”) 
विशेष विवाह अधिनियम, 954 की धारा 4 में प्रावधान है कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों 
जो भारत के नागरिक हैं , के बीच विवाह, इस अधिनियम के तहत किया जा सकता है 
भले ही उस समय लाग्‌ किसी अन्य कानन में कछ भी प्रतिबन्ध शामिल हो | यह एक 
धर्मनिरपेक्ष कानून है जो उन सभी व्यक्तियों पर लागू होता है जो भारत में अपना 
विवाह संपन्न करते हैं। 


विशेष विवाह अधिनियम की धारा 36 में प्रावधान है कि एक पत्नी लम्बित बाद के 
दौरान भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है, अगर उसके पास अपने सहारे और 
कानूनी खर्चो के लिए पर्याप्त स्वतंत्र आय नहीं है। वैवाहिक कार्यवाही के लंबित रहने के 
दौरान साप्ताहिक या मासिक आधार पर भरण-पोषण दिया जा सकता है। न्यायालय 
पति की आय के आधार पर भरण-पोषण की मात्रा का निर्धारण करेगा और ऐसी राशि 
प्रदान करेगा जो उचित लगे। 


धारा 36 इस प्रकार है : 


"9,36 नम्बित एकमश्त गृजारा भत्ता के मामले में - जहां अध्याय \ या अध्याय ५४ 
के तहत किसी भी कार्यवाही में जिला अदालत को यह प्रतीत होता है कि पत्नी के पास 


उसके सहारे और कार्यवाही के आवश्यक खर्चो के निए पर्याप्त स्वतंत्र आय नहीं है, तो 
वह पत्नी के आवेदन पर; पति को कार्यवाही के खर्च का भ्रगतान पत्नी को करने का 
आदेश दें, और कार्यवाही के वॉरान साप्ताहिक या मासिक इतनी राशि का भ्रगतान करें, 
जो पति की आय के संबंध में न्यायालय को उचित प्रतीत हो । 
बशर्ते कि कार्यवाही के खर्च के भगतान के लिए आवेदन और अध्याय \ या अध्याय १/ 
के तहत कार्यवाही के दौरान ऐसी साप्ताहिक या मायिक राशि, जहा तक संभव हो, पति 
को नोटिस की तामील की तारीख से साठ दिनों के भीतर निपटाया जाएगा। 
धारा 37 डिक्री के पारित होने के समय या उसके बाद एकमुश्त गुजारा भत्ता देने का 
प्रावधान करती है। स्थायी एकमश्त गुजारा भत्ता पति दवारा पत्नी को जीवन भर 
भरण पोषण के लिए किया गया समेकित(सब मिलाकर) भूगतान है। 
धारा 37 इस प्रकार है 
$. 37.. एकमश्त गृजारा भत्ता और भरण- पोषण - 
(7) अध्याय \ या अध्याय ॥ के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाला कोर्ई भी 
न्यायालय कोर्ई डिक्री पारित करने के समय या किक्री के बाद किसी भी समय, इस 
उद्देश्य के लिए किए गए आवेदन पर; आदेश दे सकता है कि पति, पत्नी को उसके 
भरण-पोषण ओर सहारे के निए यदि आवश्यक हो तो पति की संपत्ति पर जर्माना 
दवारा मासिक या आवधिक[कछ निश्चित समय अन्तरान पर) राशि उसके-पत्नी 
जीवन अवधि के लिए भगतान सूरक्षित करेगा, उसकी-पत्नी संपत्ति , यदि कोई हो, 
उसके पति की संपत्ति और क्षमता, पक्षों का आचरण और मामले की अन्य 
परिस्थितियां देखते हए जैसा कि न्यायालय को न्यायसंगत लगे आदेश दे सकता है 
(2) यदि जिला न्यायालय संतष्ट है कि उप-धारा (7) के तहत आदेश देने के बाद किसी 
भी समय किसी भी पक्ष की परिस्थितियों में परिवर्तन होता है; तो वह किसी भी पक्ष के 
कहने पर, ऐसे किसी भी आदेश को ऐसे तरीके से बदल, संशोधित या रद्द कर सकता है 
जो न्यायालय को उचित नगे । 
(3) यदि जिला न्यायालय इस बात से सृष्ट है कि जिस पत्नी के पक्ष में उस धारा के 
तहत आदेश दिया गया है; उसने पनर्विवाह किया है या एक पवित्र जीवन नहीं जी रही 
है तो वह पति के कहने पर, ऐसे किसी भी आदेश को ऐसे तरीके से बदन, संशोधित या 
रद्द कर सकता है जो न्यायालय को उचित लगे 


(७) हिंदू विवाह अधिनियम, 955 ("HMA") 

H\MA"एक पूर्ण कोड है जो दो हिंदुओं के बीच विवाह से उत्पन्न होने वाले अधिकारों 
देनदारियों और दायित्वों को प्रदान करता है। धारा 24 और 25 उस पार्टी के लिए 
भरण-पोषण का प्रावधान करती है जिसके पास अपने सहारे और आवश्यक खर्चो के 
लिए पर्याप्त स्वतंत्र आय नहीं है। यह एक लिंग-तटस्थ प्रावधान है, जहां पत्नी या पति 
भरण-पोषण का दावा कर सकते हैं। शर्त यह है कि वाद के लंबित रहने के दौरान 
आवेदक के पास स्वतंत्र आय नहीं होनी चाहिये जो उसके या उसके सहारे के लिए 
पर्याप्त है, 


HMA"की धारा 24 लम्बित वाद के दौरान भरण-पोषण प्रदान करती है, जहां 
न्यायालय प्रतिवादी को कार्यवाही के खर्चो का भगतान करने के लिए निर्देश दे सकता 
है, और ऐसी उचित मासिक राशि का भगतान कर सकता है, जिसे दोनों पक्षों की आय 
के संबंध में उचित माना जाये | 
धारा 24 इस प्रकार है: 

“24, लम्बित वाद के दौरान भरण-पोषण ओर कार्यवाही के खर्च।- 

जहां इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में अदालत को यह प्रतीत होता है कि 
पत्नी या पति, जैसा भी मामला हो; उसके पास या उसके सहारे के लिए पर्याप्त स्वतंत्र 
आय नहीं है, तो कोर्ट पत्नी या पति के आवेदन पर, याचिकाकर्ता की अपनी आय और 
प्रतिवादी की आय को ध्यान में रखते हए, जो न्यायालय को उचित प्रतीत हो, प्रतिवादी 
से याचिकाकर्ता को कार्यवाही के खर्चो और कार्यवाही के दौरान मासिक खर्च का 
भ्रगतान करने का आदेश दे सकता है, । 

बशर्ते कि कार्यवाही के खर्च और कार्यवाही के दौरान ऐसी मासिक राशि के भूगतान के 
निए आवेदन; जहा तक सभव हो, पत्नी या पति को नोटिस की तामीन की तारीख से 
60 दिनों के भीतर निपटाया जाएगा, जैसा मामला हो वैसा आदेश । 

आवेदन के निपटान के लिए 60 दिनों की समय सीमा प्रदान करने वाली धारा 24 के 
प्रावधान को 200 के अधिनियम 49 के दवारा 24.09.200 से जोड़ा गया था। 

धारा 25 में एकमश्त गृजारा भत्ता देने का प्रावधान है, जो इस प्रकार है 

“25. एकमृश्त गृजारा भत्ता और भरण पोषण - 

(7) इस अधिनियम के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाला कोर्ई भी न्यायालय 
कोई डिक्री पारित करते समय या उसके बाद किसी भी समय, पत्नी या पति द्वारा इस 
उद्देश्य के लिए किए गए आवेदन पर; जैसा भी मामला हो, याचिकाकर्ता की अपनी 
आय और प्रतिवादी की आय को ध्यान में रखते हए जो न्यायालय को उचित प्रतीत हो, 
आदेश करेगा कि प्रतिवादी, आवेदक को उसके भरण-पोषण के लिए भूगतान करेगा 
और ऐसी सकर्लासब मिलाकर) राशि या ऐसी मासिक या आवधिकानिश्चित समय 
अन्तरान पर) राशि का भगतान उस समय तक करेगा जो आवेदक के जीवनकान से 
अधिक न हो; ।, और ऐसा कोई भी भूगतान;, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिवादी की 
अचल संपत्ति पर जूर्माने दवारा सुरक्षित किया जा सकता है। 

(2) यदि न्यायालय इस बात से संतूष्ट है कि उप-धारा (() के तहत आदेश देने के बाद 
किसी भी समय किसी भी पक्ष की परिस्थितियों में परिवर्तन होता है; तो वह किसी भी 
पक्ष के कहने पर आदेश को बदल, संशोधित या रदद कर सकता है, जैसा कि अदालत 
उचित समझो। 

(3) यदि अदालत संतष्ट है कि जिस पक्ष के पक्ष में इस धारा के तहत आदेश दिया गया 
है; उसने पनर्विवाह किया है या. यदि ऐसा पक्ष पत्नी है; कि वह पवित्र नहीं रही है; या, 
यदि ऐसा पक्ष पति है, तो उसने विवाह के बाहर किसी भी महिना के साथ संभोग किया 
है, वह दूसरे पक्ष के कहने पर किसी भी ऐसे आदेश को बदल सकता है, संशोधित कर 
सकता है या रद्द कर सकता है जैसा कि अदालत उचित समझो।" 


"HMA"की धारा 26 में प्रावधान है कि न्यायालय समय-समय पर अवयस्क बच्चों की 
कस्टडी, भरण-पोषण और शिक्षा के संबंध में अंतरिम आदेश पारित कर सकता है। 

(०) हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 4956 (“HAMA”) 

"HAMA" एक विशेष कानून है जो विवाह के निर्वाह के दौरान हिंदुओं के बीच गोद लेने 
और भरण-पोषण से संबंधित कानूनों में संशोधन और संहिताबद्ध करने के लिए 
अधिनियमित किया गया था। धारा ॥8 में प्रावधान है कि एक हिंदू पत्नी अपने पति 
दवारा अपने जीवनकाल में भरण-पोषण की हकदार होगी। वह अपने भरण-पोषण के 
अधिकार के दावे से बंचित किये बिना, एक अलग निवास के लिए दावा करने की 
हकदार है। धारा 48, धारा 23 के संयोजन के साथ पढ़ी जाती है, भुगतान किए जाने 
वाले भरण-पोषण की मात्रा तय करने के लिए आवश्यक कारकों पर विचार करती है। 
धारा 48 की उप-धारा (2) के तहत, पति का दायित्व है कि वह अपनी पत्नी का 
भरण-पोषण करे, भले ही वह अलग रह रही हो। हालाँकि, अलग निवास और 
भरण-पोषण का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा यदि पत्नी बदचलन रही हो, या किसी 
अन्य धर्म में परिवर्तित हो गई हो। 

धारा 78 इस प्रकार है: 

“48., पत्नी का भरण- पोषण - 

(4) इस धारा के प्रावधानों के अधीन; एक हिंदू पत्नी, चाहे वह इस अधिनियम के लागू 
होने से पहले या बाद में विवाहित हो, अपने जीवनकान के दौरान अपने पति दवारा 
भरण- पोषण की हकदार होगी। 

(2) एक हिदू पत्नी अपने पति से भरण-पोषण के दावे से बंचित किये बिना अनग रहने 
की हकदार होगी- 

(३) यदि वहापति) परित्याग का दोषी है, अर्थात उसेपत्नी बिना उचित कारण के 
और उसकी(पत्नी) सहमति के बिना छोड़ने का दोषी है, या उसकीपत्नी) इच्छा के 
बिना या जानबूझकर उसकी(पत्नी) उपेक्षा करने का दोषी हैं | 

(७) यदि उसनोपति), उसको(पत्नी) साथ इतनी क्रूरता से व्यवहार किया है कि 
उसके(पत्नी) मन में एक उचित आशंका पैदा हो जाए कि उसके पति के साथ रहना 
हानिकारक या खतरनाक होगा; 

(0) 

(4) यदि उसकी(पती) कोई अन्य पत्नी जीवित हैः 


(९) यदि वह उसी घर में एक उपपत्नी रखता है जिसमें उसकी पत्नी रहती है या 
आदतन एक उपपत्नी के साथ कहीं और रहता हैः 

() यदि वह दूसरे धर्म में परिवर्तन करके हिंदू नहीं रह गया है; 

(9) यदि (पत्नी के ) अलग रहने को उचित ठहराने वाला कोर्ड अन्य कारण है। 

(3) एक हिंदू पत्नी अपने पति से अलग निवास और भरण- पोषण की हकदार नहीं होगी 
यदि वह बदचलन है या किसी अन्य धर्म में परिवर्तन करके हिंदू नहीं रहती है।" 
"HMA"और "HAMA" के तहत भरण-पोषण के बीच अंतर यह है कि "HAA" की 
धारा 48 के तहत अधिकार, विवाह के निर्वाह के दौरान उपलब्ध है, यानि पार्टियों के 
बीच कोई वैवाहिक कार्यवाही लंबित नहीं है। तलाक होने के बाद पत्नी को "H\पA"की 
धारा 25 के तहत राहत लेनी पड़ती है। 

"HMA" की धारा 24 के तहत के तहत पत्नी या पति, न्यायिक अलगाव, वैवाहिक 
अधिकारों की बहाली, विवाह का विघटन(तलाक) , अंतरिम भरण-पोषण का भूगतान 
और "H\॥^" अधिनियम की धारा 25 के तहत एकमृश्त गृजारा भत्ता के लिए आवेदन 
कर सकते हैं, जबकि धारा HAMA की ॥8 के तहत , केवल पत्नी भरण-पोषण की माग 
कर सकती है। 

HMA"और "HAMA" के तहत भरण-पोषण के दावे के बीच परस्पर उलझन , चांद 
धवन बनाम जवाहरलाल धवन, में सर्वोच्च न्यायालय दवारा विचार के लिए आई थी। 
सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं में विवाह से संबंधित विभिन्न कानूनों पर विचार करते हुए 

HMA"और "HAMA" के तहत आवेदनों के दायरे पर निम्नलिखित शब्दों में चर्चा की 

23. हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 956 की धारा 48() एक हिंदू 
पत्नी को अपने जीवन काल के दौरान अपने पति से भरण-पोषण का दावा करने का 
अधिकार देती है। धारा 8 की उप-धारा (2), यदि पति, उसमें वर्णित किसी भी 

आ का दोषी है या उसमें उल्लिखित आपत्तिजनक स्थितियों में से एक में भी 

तो पत्नी को भरण-पोषण के अपने दावे से बंचित किए बिना, अलग रहने का 
अधिकार देती है । इसलिए अपनी शादी को बनाए रखने और अपनी वैवाहिक अधिकारों 
को स॒रक्षित रखने के दौरान पत्नी अपने पति से भरण-पोषण का दावा करने की हकदार 
है। इसके विपरीत, दूसरी ओर, हिंदू विवाह अधिनियम +^ की धारा 9 से 44 के 
तहत, भरण-पोषण के लिए पत्नी का दावा सिर्फ मकदमे(सभावित) के लंबित रहने के 
दौरान ही रहेगा , यानि पत्नी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 से 44 के तहत 
मृकदमे के शरू होने से पहले या फाइनल हो जाने के बाद, भरण-पोषण का दावा नहीं 
कर सकती | और एकमश्त भरण-पोषण या एलिमनी इस धारणा पर आधारित है कि 
या तो पत्नी की वैवाहिक स्थिति तनावपूर्ण हो गई है या पत्नी के दाम्पत्य अधिकारों 
की बहाली के लिए एक डिक्री पारित हो गयी है या पत्नी के पक्ष में या उसके विरुद्ध 
न्यायिक अलगाव, या उसकी शादी शून्यता की एक डिक्री दवारा भंग कर दी गई है या 
उसकी सहमति से या बिना सहमति के तलाक हो गया है, 


इस प्रकार जब उसकी वैवाहिक स्थिति प्रभावित या बाधित होती है तो अदालत उसके 
पक्ष में या उसके खिलाफ डिक्री पारित करके ऐसा करती है। उस घटना के घटित होने 
पर या उस समय, अदालत मामले की सनवाई करते हए , एकमश्त गृजारा भत्ता देने 
के लिए अपनी सहायक या आकस्मिक शक्ति का आहवान करती है। इतना ही नहीं 
जब राहत के हकदार पक्ष दवारा एक आवेदन अदालत में पेश किया जाता है, अदालत 
इस आकस्मिक या सहायक दायित्व को पूरा करने के लिए, बाद के चरणों(मुकददमा 
ख़त्म हो जाने के बाद) में अधिकार क्षेत्र को बरकरार रखती है | अदालत आगे बदलने 
की शक्ति रखती है या बदली हई परिस्थितियों को देखते हए आदेश को बदल देती है। 
इस प्रकार प्री कवायद एक रोग ग्रस्त या ट्टे हए विवाह के बारे में है। और धारणाओं 
के टकराव से बचने के लिए विधायिका ने हिंदू विवाह अधिनियम को संहिताबद्ध करते 
हए पति या पत्नी के पक्ष मे एकम्‌श्त भरण पोषण का अधिकार सुरक्षित रखा, जैसा भी 
मामला हो, अधिनियम की धारा 9 से 44 के तहत मकदमे(संभावित) की डिक्री पारित 
करने वाले न्यायालय पर निर्भर है। दूसरे शब्दों मे वैवाहिक अधिकार प्रभावित हुए 
बिना या; हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैवाहिक अदालत दवारा विवादित एकमुश्त 
गुजारा भत्ता का दावा इस तरह के प्रभाव या व्यवधान के लिए सहायक या आकस्मिक 
के रूप में मान्य नहीं था | भरण-पोषण के लिए पत्नी के दावे को अनिवार्य रूप से हिंदू 
दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 956 के तहत कार्यवाही के लिए सना 
जाना चाहिए, जो हिंदू विवाह अधिनियम, 4955 की तुलना में बाद में एक विधायी 
उपाय है, हालांकि HAMA, हिंदुओं के लिए लागू कानून में क्रांति लाने वाली उसी 
सामाजिक-कानूनी योजना का हिस्सा है जिस योजना का हिस्सा H|\॥4 है | 
HAMA की धारा 9 में प्रावधान है कि एक विधवा बहू अपने ससुर से भरण-पोषण का 
दावा कर सकती है यदि 
() वह अपनी कमाई या अन्य संपत्ति से खद को बनाए रखने में असमर्थ है; या, 
(॥) जहां वह उसकी अपनी कोई संपत्ति नहीं है, भरण-पोषण प्राप्त करने में असमर्थ है; 

(2) अपने पति, या उसके पिता या मां की संपत्ति से, या 

(2) अपने बेटे या बेटी से, यदि कोई हो, या उसकी संपत्ति से 
धारा 20 HAMA बच्चों और वृद्ध माता-पिता के लिए भरण-पोषण प्रदान करता है। 
धारा 20 एक अविवाहित बेटी के भरण पोषण के लिए एक हिंदू पुरुष पर एक वैधानिक 
दायित्व डालती है, जो अपनी खद की कमाई, या अन्य संपत्ति से खद का भरण-पोषण 
करने में असमर्थ है। अभिलाषा बनाम प्रकाश और अन्य में , इस न्यायालय की 
तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि धारा 20 (3) हिंदू कानून के सिद्धांतों की मान्यता 
है, विशेष रूप से अविवाहित बेटी का भरण-पोषण करने के लिए पिता का दायित्व । 
अविवाहित बेटी का यह अधिकार व्यक्तिगत कानून के तहत पूर्ण है, जिसे इस 
अधिनियम दवारा वैधानिक मान्यता दी गई है। कोर्ट ने बच्चों को भरण-पोषण के दावे 
के बीच अंतर को धारा 25 07.?.0 के तहत ध्यान दिया , जो एक बच्चे को 


भरण-पोषण के दावे को सीमित करता है, जब तक कि वह वयस्क नहीं हो जाता। 
हालांकि, अगर अविवाहित बेटी किसी भी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या चोट 
के कारण खद का भरण-पोषण करने में असमर्थ है, तो धारा 25 () (८) के तहत 
पिता को वयस्क होने के बाद भी उसे बनाए रखने के लिए बाध्य किया जाएगा। 
HAMA के तहत भरण-पोषण पर विचार एक व्यापक अवधारणा है। धारा 30), 
विवाह व्यय को सम्मिलित करते हए ,भरण-पोषण की एक समावेशी परिभाषा है । 
धारा 25 07.९.0. का उद्देश्य संक्षिप्त कार्यवाही में पत्नी और बच्चों को तत्काल राहत 
प्रदान करना है| जबकि ^^ की धारा 3 (७ ) के साथ पठित धारा 20 के तहत, एक 
बहत बड़े अधिकार पर विचार किया जाता है, जिसके लिए एक दीवानी अदालत दवारा 
निर्धारण की आवश्यकता होती है। 

धारा 22 में आश्रितों के भरण-पोषण का प्रावधान है। धारा 23 में प्रावधान है कि 
भरण-पोषण प्रदान करते समय, न्यायालय को उसमें उल्लिखित मानदंडों का उचित 
ध्यान रखना होगा: 

"23. भरण-पोषण की राशि। - 

(7) यह निर्धारित करना न्यायालय के विवेक पर होगा कि अधिनियम के प्रावधानों के 
तहत आश्रित को भरण-पोषण दिया जाना चाहिए या नहीं ? और यदि देना है तो 
कितना भरण-पोषण प्रदान किया जाएगा, 

और ऐसा करने में; जैसा भी मामना हो. न्यायालय को उप-धारा (2) या उप-धारा (3) में 
निर्धारित विचार-विमर्श को ध्यान में रखना होगा, जहां तक ये उप -धारा नागू होते हैं | 
(2) इस अधिनियम के तहत पत्नी, बच्चों या वृद्ध या कमजोर माता-पिता को दिए जाने 
वाले भ्रण-पोषण की राशि, यदि कोर्ड हो, का निर्धारण करने में निम्नलिखित बातों का 
ध्यान रखना होगा- 

(३) पार्टियों की स्थिति और स्थिति; 

(0) दावेदार की उचित चाहतः 

(०) यदि दावेदार अनग रह रहा है, तो क्या दावेदार का ऐसा करना न्यायोचित है; 

(9) दावेदार की संपत्ति का मूल्य और ऐसी संपत्ति से प्राप्त आय या दावेदार की 
अपनी कमाई या किसी अन्य स्रोत से: 

(९) इस अधिनियम के तहत भरण-पोषण के हकदार व्यक्तियों की सख्या। 

(3) इस अधिनियम के तहत किसी आश्रित को दिए जाने वाने भरण-पोषण की राशि, 
यदि कोई हो, के निर्धारण में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा- 

(9) मृतक की संपत्ति का शृद्ध मूल्य उसके ऋणों का भूगतान करने के बाद; 

(७) आश्रित के संबंध में मृतक की वसीयत के तहत किया गया प्रावधान; यदि कोर्ड हो! 
(८) दोनों के बीच संबंधों की वर्तमान स्थिति 

(१) आश्रित की उचित इच्छाए: 

(९) आश्रित और मृतक के बीच पिछले संबंध: 

() आश्रित की संपत्ति का मूल्य और ऐसी संपत्ति से प्राप्त कोई आय या उसकी 
कमाई से या किसी अन्य स्रोत या साधन सेः 


9) इस अधिनियम के तहत भरण-पोषण के हकदार आश्रितों की संख्या। 


(d) Section i25 Cr.P.C 

दंड प्रक्रिया संहिता, 973 के अध्याय | में संक्षिप्त कार्यवाही में पत्नी, बच्चों और 
माता-पिता के भरण-पोषण का प्रावधान है। 0020 की धारा 425 के तहत 
भरण-पोषण का किसी भी व्यक्ति दवारा दावा किया जा सकता है, भले ही वह किसी 
भी धार्मिक समदाय से संबंधित हो। धारा 25 07.?.0 का उद्देश्य एक आवेदक को 
तत्काल राहत प्रदान करना है। धारा 25 07.९.0 के तहत आवेदन दो स्थितियों पर 
आधारित है: 6) पति के पास पर्याप्त साधन हैं; तथा (|) अपनी पत्नी को भरण-पोषण 
देने की "उपेक्षा" करता है, जो पत्नी खद का भरण-पोषण करने में असमर्थ है। ऐसे 
मामले में, पति को मजिस्ट्रेट दवारा पत्नी को ऐसी मासिक राशि का भगतान करने का 
निर्देश दिया जा सकता है, जैसा उचित लगे | पति की वित्तीय क्षमता और अन्य 
प्रासंगिक कारकों(मामले से जुड़े तथ्य ) के आधार पर भरण-पोषण दिया जाता है 


धारा 425 दवारा प्रदान किये गए प्रावधान काफी कम हैं , और विवाह-विच्छेद के संबंध 
में वास्तविक विवादों का निर्धारण एक दीवानी न्यायालय/पारिवारिक न्यायालय दवारा 
उचित कार्यवाही में किया जा सकता है, जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम, 4956 | 


भगवान दत्त बनाम कमला देवी (4975) 2 SCC 386. 

सप्रीम कोर्ट ने माना कि धारा 25() 07.९. के तहत। केवल एक पत्नी जो "अपना 
भरण-पोषण करने में असमर्थ है" भरण-पोषण की मांग करने की हकदार है। कोर्ट ने 
निष्कर्ष निकाला : 

"49, इन प्रावधानों का उद्देश्य आवारापन और अभाव को रोकना है, मजिस्ट्रेट को यह 
पता लगाना होगा कि पत्नी को जीवन स्तर बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है जो 
न तो विलासी है और न ही गरीब , बल्कि पति परिवार की स्थिति के अनरूप है। ऐसे 
मध्यम जीवन के लिए पत्नी की जरूरतों और आवश्यकताओं को काफी हद तक 
निर्धारित किया जा सकता है, अगर पत्नी की अलग आय को भी पति की कमाई और 
उसकी प्रतिबद्धताओं के साथ लिया जाता है। 


2007 में धारा 25 के संशोधन से पहले, उस राशि की एक सीमा थी जिसे 
भरण-पोषण के रूप में प्रदान किया जा सकता था, जो "कल मिलाकर" 500 रुपये 
थी।जीवन यापन की बढ़ती लागत और मद्रास्फीति की दरों को देखते हए, रु. 200 के 
संशोधन अधिनियम दवारा 500 को हटा दिया गया था। 


संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है कि पत्नी को 
भरण-पोषण दिए जाने से पहले कई वर्षों तक इंतजार करना पड़ा। नतीजतन, संशोधित 
अधिनियम 425 ने "अंतरिम भरण-पोषण " के अन॒दान के लिए एक स्पष्ट प्रावधान 
पेश किया। मजिस्ट्रेट को याचिका के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी को अंतरिम 
भरण-पोषण के लिए मासिक भत्ता देने का आदेश देने का अधिकार दिया गया था। 
धारा 425 की उप-धारा (2) के तहत, न्यायालय को या तो आदेश की तारीख से, या 
आवेदन की तारीख से भरण-पोषण का भगतान करने का विवेकाधिकार प्रदान किया 
गया है । 

संशोधित धारा 425 के तीसरे प्रावधान के तहत, अंतरिम भरण पोषण के लिए आवेदन 
को प्रतिवादी को नोटिस की तामील की तारीख से साठ दिनों के भीतर जहां तक संभव 
हो निपटाया जाना चाहिए। 

संशोधित धारा 25 इस प्रकार हैः 

"(25. पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के भरण- पोषण का आदेश। 

(7) यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त साधन रखता है, तो वह उपेक्षा करता है या भरण- पोषण 
देने से इनकार करता है- 

(३) उसकी पत्नी, जो खद का भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या 

(0) उसका वैध या नाजायज नाबालिग बच्चा, चाहे विवाहित हो या नही, 

जो खद का भरण-पोषण करने में असमर्थे है, या 

(८) उसका वैध या नाजायज बच्चा (विवाहित बेटी नहीं है) जिसने वयस्कता प्राप्त कर 
ली है; परन्त किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या चोट के कारण खद का 
भरण-पोषण करने में असमर्थ है; या 

(4) उसके पिता या मां, जो खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, 


प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट इस तरह की उपेक्षा या इनकार के सबूत पर; ऐसे व्यक्ति को 
अपनी पत्नी या ऐसे बच्चे, पिता या माता के भ्ररण-पोषण के लिए मासिक भत्ता ऐसी 
मासिक दर पर देने का आदेश दे सकता है, जैसा कि मजिस्ट्रेट ठीक समझे; और ऐसे 
असमर्थ व्यक्ति को वही भगतान करे जो मजिस्ट्रेट समय-समय पर निर्देश देः 

यह कि मजिस्ट्रेट खंड (0) में निर्दिष्ट एक नाबालिग लड़की के पिता को ऐसा भत्ता देने 
का आदेश दे सकता है, जब तक कि वह वयस्क नहीं हो जाती, यदि मजिस्ट्रेट डस बात 
से ड है कि ऐसी नाबालिग बच्ची का पति, यदि विवाहित है, के पास पर्याप्त साधन 
नहीं 

परन्त्‌ यह ओर कि मजिस्ट्रेट इस उपधारा के अधीन भरण-पोषण के लिए मासिक 
भत्ते के संबंध में कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी या 
ऐसे बच्चे, पिता या माता के अंतरिम भरण-पोषण के निए मासिक अन्‌मति देने का 
आदेश दे सकता है, और ऐसी कार्यवाही का खर्च जिसे मजिस्ट्रेट उचित समझे और ऐसे 
असमर्थ व्यक्ति को भ्रगतान करने का आदेश दे जो मजिस्ट्रेट समय-समय पर 
निर्देशित करे 


यह भी कि दूसरे प्रावधान के तहत अंतरिम भरण-पोषण और कार्यवाही के खर्चो के ल्रिए 
मासिक भत्ते के निए आवेदन; जहां तक संभव हो, ऐसे व्यक्ति को आवेदन की नोटिस 
की तामील की तारीख से साठ दिनों के भीतर निपटाया जाएगा। 

व्याख्या - इस अध्याय के उददेश्य के लिए, - (३) "नाबालिग" का अर्थे है एक व्यक्ति 
जो; भारतीय वयस्कता अधिनियम, 7875 (7875 का 9) के प्रावधानों के तहत; माना 
जाता है कि उसने अपना वयस्कता हासिल नहीं किया हैः (बी) "पत्नी" में एक महिला 
शामिल है जिसे तलाक दिया गया है, या उसके पति से तलाक हो गया है और उसने 
दोबारा शावी नहीं की है। 

(2) भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण और कार्यवाही के खर्चो के लिए ऐसा कोई भी 
भत्ता आदेश की तारीख से देय होगा, या यदि आवेदन की तारीख से आदेश दिया गया 
है, तो रखरखाव या अंतरिम भरण-पोषण और कार्यवाही के खर्च आवेदन की तारीख से 
देय होगा, जैसा भी मामला हो 

(3) यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिसको आदेश दिया गया है, वह बिना पर्याप्त कारण के 
आदेश का पालन करने में विफल रहता है,तो मजिस्ट्रेट आदेश के प्रत्येक उल्लंघन के 
लिए; जर्माना लगाने के लिए प्रदान किए गए तरीके से, बकाया राशि वसूनने के निए 
वारंट जारी करें और ऐसे व्यक्ति को, प्रे या प्रत्येक महीने के भरण-पोषण या अंतरिम 
भ्रण-पोषण और मकददमे कार्यवाही के खर्चो के किसी भी हिस्से के लिए, जेल भेज 
सकता है जैसा भी मामला हो, वारंट के क्रियान्वयन के बाद बकाये का भूगतान ना हो 
तो, एक अवधि के लिए कारावास, जिसे एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है या यदि 
एक महीने से पहले भूगतान कर दिया जाता है तो तब तक कारावास ,बशर्ते कि इस 
धारा के तहत किसी भी देय राशि की वसूली के लिए तब तक कोई वारंट जारी नहीं 
किया जाएगा जब तक कि अदानत को, ऐसी राशि को देय होने की तारीख से एक वर्ष 
की अवधि के भीतर त्रगाने के निए, आवेदन नहीं किया जाता हैः 

परन्त्‌ यह ओर कि यदि ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी को उसके साथ रहने की शर्त पर 
भरण-पोषण की पेशकश करता है, और वह उसके साथ रहने से इनकार करती है, तो 
ऐसा मजिस्ट्रेट उसके दवारा बताए गए इनकार के किसी भी आधार पर विचार कर 
सकता है, और डस तरह के प्रस्ताव के बावजूद इस धारा के तहत आदेश दे सकता है। , 
अगर वह सतण्ट है कि ऐसा करने के लिए उचित आधार है। 

व्याख्या - अगर पति ने दूसरी महिला से शादी कर ली हैं या रखैल रखता है, तो यह 
उसकी पत्नी के उसके साथ रहने से इनकार करने का न्यायसंगत आधार माना 
जाएगा। 

(4) कोई भी पत्नी इस धारा के तहत अपने पति से भरण-पोषण या अंतरिम 
भरण-पोषण और कार्यवाही के खर्च, जैसा भी मामला हो, के लिए भत्ता प्राप्त करने की 
हकदार नहीं होगी, यदि वह व्यभिचार में रह रही है; या यदि; बिना किसी पर्याप्त कारण 
के; वह अपने पति के साथ रहने से इंकार करती है; या यदि वे आपसी सहमति से अलग 
रह रहे हैं। 


(5) इस बात के प्रमाण पर कि कोर्ड पत्नी जिसके पक्ष में इस धारा के तहत आदेश दिया 
गया है, व्यभिचार में रह रही है; या कि बिना पर्याप्त कारण के वह अपने पति के साथ 
रहने से इंकार कर देती है; या यह कि वे आपसी सहमति से अनग रह रहे हैं; तो 
मजिस्ट्रेट ऐसे आदेश को आदेश रद्द करें।" 

चतर्भज बनाम सीताबाई के मकददमे में , इस न्यायालय ने माना कि भरण-पोषण की 
कार्यवाही का उद्देश्य किसी व्याक्ति को उसकी पिछली उपेक्षा के लिए दंडित करना नहीं 
है, बल्कि एक परित्यक्त पत्नी की आवारापन और विनाश को रोकने के लिए उसे 
भोजन, वस्त्र और आश्रय प्रदान करना है। 0C7.P.0 की धारा 25 विशेष रूप से 
महिलाओं और बच्चों की सरक्षा के लिए अधिनियमित सामाजिक न्याय का एक उपाय 
है, और संविधान के अन्‌च्छेद 39 दवारा प्रबलित अन्‌च्छेद 5 (3) के संवैधानिक दायरे 
के अंतर्गत आता है। 

Cr.P.C की धारा 425 के तहत कार्यवाही प्रकृति में सारांश है। भवन मोहन सिंह बनाम 
मीना और अन्य मामले में, इस न्यायालय ने माना कि 07.?.0 की धारा 425 की 
कल्पना, एक महिला की शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, वित्तीय पीड़ा को दूर करने के 
लिए की गई थी, जिसने अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया हो , ताकि उसके लिए कूछ 
उपयक्त व्यवस्था की जा सके। जिससे वह अपना और बच्चों का भरण पोषण कर 
सके। चूकि पत्नी और नाबालिग बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना पति का 
पवित्र कर्तव्य है, पति को पैसा कमाने की आवश्यकता है चाहे शारीरिक श्रम से कमाये 
अगर वह शारीरिक रूप से सक्षम है तो , और कानूनी रूप से अन्‌मति-प्राप्त छट को 
छोड़कर अपने दायित्व से बच नहीं सकता है। 

मृद्दा यह है कि क्या विवाह की धारणा तब उत्पन्न होती है जब पार्टियां लंबे समय तक 
लिव-इन रिलेशनशिप में रहती है, जो कि धारा 25 07.0 के दावे को जन्म देगी, जो 
चनमनिया बनाम वीरेंद्र कमार सिंह कशवाहा और अन्य में विचार के लिए सप्रीम कोर्ट के 
सामने आया था | यह माना गया कि जहां एक प्रुष और एक महिला ने लंबे समय तक 
सहवास किया है, वैध विवाह की कानूनी आवश्यकताओं के अभाव में, ऐसी महिला 
भरण-पोषण की हकदार होगी । यह माना गया कि वैध विवाह की कानूनी 
आवश्यकताओं के अभाव में,जहां एक परुष और एक महिला ने लंबे समय तक सहवास 
किया है,ऐसी महिला भरण-पोषण की हकदार होगी। 


वास्तविक विवाह के लाभों का आनंद उठाकर, इस तरह के विवाह के कर्तव्यों और 
दायित्वो को प्रा किए बिना, एक आदमी को कानूनी खामियों से लाभ उठाने की 
अनमति नहीं दी जानी चाहिए, "पत्नी" शब्द की एक व्यापक और विस्तत व्याख्या दी 
जानी चाहिए, यहां तक कि उन मामलों को भी शामिल किया जाना चाहिए जहां एक 
परुष और महिला काफी लंबे समय से पति और पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं। 
धारा 25 C7.P.0 के तहत भरण-पोषण के अनदान के लिए विवाह का सख्त प्रमाण 
पर्व शर्त नहीं होना चाहिए। 


न्यायालय ने 2003 में प्रकाशित आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधारों पर मलिमठ 
समिति की रिपोर्ट पर भरोसा किया,जिसने सिफारिश की थी कि एक प्रुष और महिला 
के साथ-साथ लंबे समय तक रहने के संबंध में साक्ष्य, विवाह का अनमान लगाने के 
लिए पर्याप्त होना चाहिए। 


कान्‌न विवाह के पक्ष में और उपपत्नी के खिलाफ मानता है, जब एक परुष और महिला 
कई वर्षों तक लगातार सहवास करते हैं। वैवाहिक कार्यवाही के विपरीत जहां विवाह का 
सख्त प्रमाण आवश्यक है, ५/5 25 C7.P.0 की कार्यवाही में प्रमाण के ऐसे सख्त 
मानक आवश्यक नहीं हैं। 


(९) घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 ("डी.वी. अधिनियम") 
0.४ अधिनियम यहाँ से ऊपर चर्चा किए गए कानूनों से अलग स्तर पर खड़ा है | 

डी.वी. अधिनियम एक पीड़ित महिला को राहत प्रदान करता है जो "घरेलू हिंसा" के 
अधीन है।"पीड़ित व्यक्ति" को धारा 2 (8) दवारा परिभाषित किया गया है, जिसका 
अर्थ किसी भी महिला से है, जो प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध में है या रही है, और घरेलू 
हिंसा के किसी भी घटना के होने का आरोप लगाया है। धारा 2(£) दो व्यक्तियों के बीच 
संबंध को शामिल करने के लिए "घरेलू संबंध" को परिभाषित करता है, जो किसी भी 
समय एक साझा घर में एक साथ रहते हैं, जब वे आम सहमति, विवाह या प्रकृति में 
एक रिश्ते के माध्यम से संबंधित होते हैं। विवाह, दत्तक ग्रहण या संयुक्त परिवार के 
रूप में एक साथ रहने वाले परिवार के सदस्य हैं। 


अधिनियम की धारा 2 (५) ने "प्रतिवादी" को "वयस्क प्रुष व्यक्ति" के रूप में 
परिभाषित किया है, जो पीड़ित महिला के साथ घरेलू संबंध में है या रहा है। हीरल पी 
हरसोरा और अन्य बनाम कसम नरोत्तमदास हरसोरा और अन्य मामले में इस 
न्यायालय ने कहा कि "प्रतिवादी" पीड़ित व्यक्ति के साथ घरेलू संबंध में एक महिला भी 
हो सकती है।डी.वी. की धारा 3 अधिनियम "घरेलू हिंसा" को एक ल्रिंग-तटस्थ परिभाषा 
देता है। अन्य महिलाओं के खिलाफ महिलाओं दवारा शारीरिक शोषण, मौखिक 
ह भावनात्मक शोषण और आर्थिक शोषण भी किया जा सकता है। यहां तक 
यौन शोषण भी, किसी विशेष परिस्थिति में, एक महिला दवारा दूसरी पर हो सकता 
है। धारा 7(2) में प्रावधान है कि कानून दवारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार पीड़ित 
व्यक्ति को "प्रतिवादी" द्वारा "साझा घर", या उसके किसी भी हिस्से से बेदखल या 
बहिष्कृत नहीं किया जा सकता है। 
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यदि "प्रतिवादी" को केवल एक वयस्क पुरुष व्यक्ति के रूप में पढ़ा जाना है, तो पीड़ित 
व्यक्ति को बेदखल या बहिष्कृत करने वाली महिलाओं को अधिनियम के दायरे में 
शामिल नही किया जाएगा, और उन महिला व्यक्तियों को आगे रखकर, जो पीड़ित 
महिला को साझा घर से बेदखल कर सकती हैं । इस अधिनियम के उद्देश्य को हरा 
सकती हैं। कोर्ट ने 2005 के अधिनियम की धारा 2 (५) में "व्यक्ति" शब्द से पहले 
"वयस्क पुरुष" शब्द को हटा दिया, और अधिनियम के उद्देश्य के विपरीत धारा 2 (५) 
के प्रावधान को हटा दिया। 


अभिव्यक्ति "विवाह की प्रकृति में संबंध" , एक सामान्य विवाह कानून या एक 
वास्तविक विवाह, के एक समान होने के नाते, डी वेलुसाम्यव बनाम डी पचैअम्मल में 
विचार के लिए आया था। यह राय थी कि एक सामान्य कानून विवाह वह है जिसके लिए 
यह आवश्यक है कि शायद एक जोड़े का औपचारिक रूप से विवाह नहीं हो : (3) पति-पत्नी 
के समान होने के नाते दंपति खुद को समाज के सामने रखते हैं; (0 ) पार्टियों को शादी करने 
के लिए कानूनी उम्र का होना चाहिए; (८) पार्टियों को अविवाहित होने सहित कानूनी विवाह 
में प्रवेश करने के लिए अन्यथा योग्य होना चाहिए; तथा (0) पार्टियों को स्वेच्छा से सहवास 
करना चाहिए, और एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए खुद को पति-पत्नी के समान दुनिया में 
रखना चाहिए। हालांकि, सभी लिव-इन संबंध डीवी अधिनियम के लाभ का लाभ उठाने के 
लिए विवाह की प्रकृति के संबंध के बराबर नहीं होंगे। केवल सप्ताह के अंत को एक साथ 
बिताना, या एक रात का स्टैंड, इसे "घरेलू संबंध" नहीं बना देगा। 


ल्रिव-इन रिलेशनशिप के लिए "विवाह की प्रकृति में संबंध" अभिव्यक्ति के अंतर्गत आने के 
लिए, इस न्यायालय ने इंद्र सरमा बनाम वी के वी सरमा में निम्नलिखित दिशानिर्देश 
निर्धारित किए: (१) रिश्ते की अवधि की अवधि; (७) साझा घर; (८) घरेलू व्यवस्था; (4) 
संसाधनों और वित्तीय व्यवस्था की पूलिंग; (९) यौन संबंध; (9) बच्चे; (9) सार्वजनिक रूप 
से सामाजिक करण और (॥ ) पार्टियों का इरादा और आचरण। कोर्ट ने माना कि ये 
दिशानिर्देश केवल सांकेतिक थे, संपूर्ण नहीं। 


"घरेलू हिंसा" को अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित किया गया है, जिसमें 4 (५) से 
धारा 3 में आर्थिक शोषण शामिल हैं, जैसे: 
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"आर्थिक दुरुपयोग जिसका अर्थ है - सभी या किसी भी आर्थिक या वित्तीय संसाधनों 
से वंचित करना; जिसके लिए पीड़ित व्यक्ति किसी भी कानून या प्रथा के तहत हकदार 
है; चाहे वह न्यायालय के आदेश के तहत देय हो या अन्य तरीके से देय हो, जिसकी 
पीड़ित व्यक्ति को आवश्यकता से बाहर आवश्यकता होती है; जिसमें पीडित व्यक्ति, 
या उसके बच्चों के त्रिए घरेलू आवश्यकताएं शामित्र हैं; त्रेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं 
है। 
एक गैर-बाधा खंड दवारा धारा ॥7 में प्रावधान है कि किसी भी अन्य कानन में कछ भी 
शामिल होने के बावजूद, घरेलू रिश्ते में प्रत्येक महिला को "साझा घर" में रहने का 
अधिकार होगा, भले ही उसका कोई अधिकार ,शीर्षक या लाभकारी हित हो या नहीं हो | 
धारा 7 इस प्रकार है: 

47. एक साझा घर में रहने का अधिकार: 
(7) घर में कृछ भी शामिल होने के बावजूद: किसी भी अन्य कानून में, जो कि वर्तमान 
में नागू है, घरेलू रिश्ते में प्रत्येक महिला को साझा घर में रहने का अधिकार होगा; चाहे 
उसका कोर्ड अधिकार, शीर्षक या लाभकारी हित हो या नहीं । 
(2) कानून दवारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार पीड़ित व्यक्ति को प्रतिवादी दवारा साझा 
घर या उसके किसी हिस्से से बेदखल या बहिष्कृत नहीं किया जाएगा। 
धारा 79 निवास आदेश, निषेधाजा राहत प्रदान करने, या प्रतिवादी दवारा वैकल्पिक 
आवास / किराए के भुगतान से संबंधित है। 
सतीश चंदर आहजा बनाम स्नेहा आहजा में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की 
पीठ ने एसआर बत्रा बनाम तरुना बत्रा में फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें दो 
न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि पत्नी एक "साझा घर" में निवास के अधिकार का दावा 
करने की हकदार है, धारा 7 (4) के तहत, जिसका अर्थ केवल पति से संबंधित या 
किराए पर लिया गया घर, या वह घर जो संयक्त परिवार का है, जिसका पति सदस्य 
है। सतीश चंदर आहूजा में, कोर्ट ने माना है कि हालांकि एस आर बत्रा में फैसले ने 
धारा 2 (ऽ) के तहत साझा परिवार की परिभाषा पर ध्यान दिया, इसने परिभाषा के 
विभिन्न हिस्सों के बारे में नहीं बताया , जो यह स्पष्ट करता है कि साझा परिवार के 
लिए अकेले या संयुक्त रूप से पति के स्वामित्व या पति दवारा किराए पर लेने की कोई 
आवश्यकता नही थी | 
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यदि एस आर बत्रा में दी गई व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह 
अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देगा।न्यायालय ने यह विचार किया है कि धारा 2 
(5) में "साझा परिवार" की परिभाषा एक विस्तृत परिभाषा है।" साझा परिवार" वह 
परिवार है जो वर्तमान समय में पीड़ित व्यक्ति का निवास स्थान है।यदि धारा 2 ($) में 
साझा परिवार" की परिभाषा को उन सभी घरों के रूप में पढ़ा जाता है जहां पीड़ित 
व्यक्ति पति के रिश्तेदारों के साथ घरेलू संबंधों में रहता है, तो कई साझा घर होंगे, जो 
संसद दवारा कभी नही सोचा गया। कानून की पूरी योजना पीड़ित व्यक्ति को उस 
साझा घर के संबंध में तत्काल राहत प्रदान करना है जहां पीड़ित महिला रहती है या रह 
चुकी है। अभिव्यक्ति "किसी भी स्तर पर रह चुकी है" का उपयोग, एक पीड़ित महिला 
को केवल इस आधार पर सुरक्षा से वंचित नहीं करने के इरादे से है कि वह आवेदन की 
तारीख पर या मजिस्ट्रेट दवारा ५/७ 49 आदेश पारित होने की तारीख पर वहां नहीं 
रह रही थी। शब्द "रहता है , या किसी भी स्तर पर एक घरेलू रिश्ते में रह चका है है 
को सामान्य और उद्देश्यपूर्ण अर्थ देना होगा। एक घर में महिला के रहने का तात्पर्य ऐसे 
रहने से होना चाहिए जिसमें कछ स्थायित्व हो। अलग-अलग जगहों पर केवल 
क्षणभंग्‌र या आकस्मिक रहने से यह एक साझा घर नहीं बन जाएगा। 

पार्टियो के इरादे और रहने की प्रकृति, घर की प्रकृति सहित, पर विचार किया जाना 
चाहिए, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पार्टियां परिसर को "साझा घर" के रूप में 
मानने का इरादा रखती हैं या नहीं। धारा 2 (5) धारा 47 और 9, एक पीड़ित महिला 
के पक्ष में एक "साझा घर" में निवास के अधिकार का अधिकार प्रदान करती है, भले ही 
उसका कोई कानूनी हित हो या नहीं। "पीड़ित व्यक्ति" और "प्रतिवादी" की परिभाषा से, 
यह स्पष्ट था कि: 

() यह कानून की आवश्यकता नहीं है कि पीड़ित व्याक्ति या तो संयक्त रूप से या 
अकेले परिसर का मालिक हो सकता है, या इसे संयक्त रूप से या अकेले किराए पर ले 
सकता है 

() परिवार एक संयक्त परिवार से संबंधित हो सकता है, जिसका प्रतिवादी सदस्य है 
भले ही प्रतिवादी या पीड़ित व्यक्ति का साझा परिवार में कोई अधिकार, शीर्षक या हित 
हो; 
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(॥#) साझा मकान या तो स्वामित्व में हो सकता है, या प्रतिवादी दवारा अकेले या 
संयक्त रूप से किराए पर लिया जा सकता है। 

हालाकि, धारा 49 के तहत निवास का अधिकार एक अपरिहार्य (जिसे किसी भी 
परिस्तिथि में टाला ना जा सके) अधिकार नहीं है, खासकर जब बह वृद्ध सास-ससर के 
खिलाफ अधिकार का दावा कर रही हो। डीवी अधिनियम की धारा 2 के तहत या 
किसी भी दीवानी कार्यवाही में राहत प्रदान करते समय, अदालत को पीड़ित महिला 
और सास-ससुर के बीच अधिकारों को संतुलित करना होता है। 


धारा 20 पीडित महिला को आर्थिक राहत प्रदान करती हैः 

"20. मौद्रिक राहत।- 
(7) धारा 72 की उप-धारा () के तहत एक आवेदन का निपटान करते समय, 
मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को पीड़ित व्यक्ति ओर पीड़ित व्यक्ति के किसी भी बच्चे दवारा 
किए गए खर्च और नकसान को पूरा करने के लिए मोद्रिकारुपए) राहत का भगतान 
करने का निर्देश दे सकता है। घरेत्र हिंसा के परिणाम और ऐसी राहत में शामिल हो 
सकते हैं, लेकिन यह निम्नलिखित तक सीमित नहीं है; 
(३) कमाई का नकसान; 
(0) चिकित्सा खर्च र्चः 
(८) पीडित व्यक्ति के नियंत्रण से किसी संपत्ति के विनाश, क्षति या हटाने के कारण 
हई हानिः तथा 
(१) पीडित व्यक्ति के साथ-साथ उसके बच्चों के लिए भरण-पोषण; यदि कोरड हो तो, 
जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता, 7973 (4974 का 2) की धारा 425 या उस समय लागू 
किसी अन्य कानून के तहत भरण-पोषण के आदेश के तहत या इसके अलावा एक 
आदेश भी शामिल है । 
(2) इस धारा के तहत वी गई मौद्रिक राहत पर्याप्त, निष्पक्ष और उचित और जीवन 
स्तर के अनुरुप होगी जिसका पीड़ित व्यक्ति आवी है। 
(3) मजिस्ट्रेट को उचित एकमश्त भूगतान या भरण-पोषण के मासिक भूगतान का 
आदेश देने की शक्ति होगी, जैसा कि मामले की प्रकृति और परिस्थितियों की 
आवश्यकता हो सकती है। 
धारा 20(7) (डी) में प्रावधान है कि डी.वी. 07.९.0 की धारा 425 या लागू किसी अन्य 
कानून के तहत दिए गए भरण-पोषण के आदेश के अलावा, एक पीड़ित महिला और 
बच्चों के लिए अधिनियम को प्रभावी किया जाएगा। 


धारा 20 की उप-धारा (6) के तहत, मजिस्ट्रेट प्रतिवादी के नियोक्ता या देनदार को 
सीधे पीड़ित व्यक्ति को भूगतान करने का निर्वेश वे सकता हैं, या प्रतिवादी के क्रेडिट के 
कारण या अर्जित मजदूरी या वेतन या ऋण का एक हिस्सा अदालत में जमा करें, जिसे 
प्रतिवादी दूवारा देय मौद्रिक राहत के लिए समायोजित किया जा सकता है। 
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धारा 22 में प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट प्रतिवादी दूवारा किए गए घरेलू हिंसा के कृत्यों के 
कारण होने वानी मानसिक यातना और भावनात्मक संकट सहित, प्रतिवादी को 
मुआवजे और हर्जाने का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है। 


धारा 23 में प्रावधान है कि दंडाधिकारी एक पक्षीय आदेश दे सकता है, जिसमें आर्थिक 
राहत के लिए धारा 20 के तहत आदेश भी शामिन है।मजिस्ट्रेट को संतूष्ट होना चाहिए 
कि पीड़ित महिला दूवारा दायर आवेदन से पता चलता है कि प्रतिवादी घरेलू हिंसा कर 
रहा है, या उसने घरेलू हिंसा का कार्य किया है; या इस बात की संभावना है कि प्रतिवादी 
घरेलू हिंसा का कार्य कर सकता है। ऐसे मामले में, मजिस्ट्रेट को पीड़ित महित्रा के 
हनफनामे के आधार पर एक पक्षीय आदेश पारित करने का अधिकार है। 


डीवी अधिनियम की धारा 26 में प्रावधान है कि धारा 78, 79, 20, 27 और 22 के तहत 
उपलब्ध कोई भी राहत सिविल कोर्ट; फैमिली कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट के समक्ष किसी 
भी कानूनी कार्यवाही में मांगी जा सकती है। धारा 26 की उप-धारा (2) में प्रावधान है 
कि उप-धारा () में उल्लिखित राहत के अलावा, और किसी भी अन्य राहत के 
साथ-साथ पीड़ित व्यक्ति किसी दीवानी या आपराधिक अदालत के समक्ष म॒कदमे या 
कानूनी कार्यवाही की मांग कर सकता है। धारा 26 (3) में प्रावधान है कि यदि पीड़ित 
व्यक्ति दवारा इस अधिनियम के तहत कार्यवाही के अलावा किसी अन्य कार्यवाही में 
कोई राहत प्राप्त की गई है; तो पीडित महिला मजिस्ट्रेट को इस तरह की राहत के बारे 
में सूचित करने के ल्लिए बाध्य होगी। 


धारा 36 में प्रावधान है कि डी: वी. अधिनियम अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त 
होगा, न कि किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अल्पीकरण के रूप में, जो कि वर्तमान 
में लागू है । 


एक दूसरे को काटने वाले क्षेत्राधिकार पर परस्पर विरोधी निर्णय 

() कछ उच्च न्यायालयों ने यह विचार किया है कि चूंकि प्रत्येक कार्यवाही अलग और 
दूसरे से स्वतंत्र है, एक कार्यवाही में दिए गए भरण-पोषण को दूसरे में समायोजित या 
समायोजित नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अशोक सिंह पाल बनाम 
मंजलता में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि HMMA की धारा 24 के तहत एक 
पीड़ित व्याक्ति के लिए उपलब्ध उपचार 7.९.0 की धारा 425 से स्वतंत्र है। 
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दो कार्यवाहियों में दी गई राशि के समायोजन के लिए पति दवारा दायर एक आवेदन 
में, यह माना गया कि यह प्रशन कि क्या समायोजन प्रदान किया जाना है, न्यायालय 
दवारा प्रयोग किए जाने वाले न्यायिक विवेक का मामला है।अंगूठे के नियम के रूप में 
सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है जो एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में बताता है 
कि 07.९.0 के तहत दिए गए भरण-पोषण के समायोजन या कटौती को ॥\A की धारा 
24 के तहत प्रदान की गई राशि से ऑफसेट या एडजस्ट किया जाना चाहिए, या इसके 
विपरीत। 

इसी तरह का विचार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक अन्य एकल न्यायाधीश ने 
मोहन स्वरूप चौहान बनाम मोहिनी में लिया था। 

इसी तरह, सुजीत अधिकारी बनाम तूलिका अधिकारी में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 
माना कि समायोजन एक नियम नहीं है। यह माना गया था कि |॥४४ के तहत 
न्यायालय दवारा निर्धारित भरण-पोषण की मात्रा को 07.९.0 की धारा 425 के तहत 
भरण-पोषण की मात्रा में जोड़ा जाना आवश्यक है। 

() दूसरी ओर, बॉम्बे और दिल्‍ली उच्च न्यायालयों ने माना है कि समानांतर कार्यवाही 
के मामले मे समायोजन या समायोजन होना चाहिए। 

बंबई उच्च न्यायालय ने विशाल अपर्णा और अन्य में दिए गए एक तर्कसंगत निर्णय में 
सही दृष्टिकोण रखा है। न्यायालय इस मुद्दे पर विचार कर रहा था कि क्या डीवी 
अधिनियम की धारा 23 धारा और 20 () (डी) के तहत दिए गए अंतरिम मासिक 
भरण-पोषण को 07.९.0 की धारा 425 के तहत दिए गए भरण-पोषण के खिलाफ 
समायोजित किया जा सकता है। फैमिली कोर्ट ने माना कि डीवी एक्ट और 07.९.0 के 
तहत पारित आदेश दोनों स्वतंत्र कार्यवाही थे, और समायोजन की अनुमति नहीं थी। 
बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया 
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और माना कि डीवी अधिनियम की धारा 20 (॥) (डी) यह स्पष्ट करती है कि इस 
अधिनियम के तहत दिया गया रखरखाव, धारा 425 07.९.0 और उस समय लागू कोई 
दूसरा कानून के तहत भरण-पोषण के आदेश के अतिरिक्त होगा , डीवी अधिनियम 
की धारा 26 की उप-धारा (3) पीड़ित व्यक्ति को मजिस्ट्रेट को सूचित करने का आदेश 
देती है, यदि उसने धारा 8, १9, 20, 2 और 22 के तहत उसके दवारा दायर किसी 
अन्य कानूनी कार्यवाही में कोई राहत प्राप्त की है। , चाहे वह सिविल कोर्ट, फैमिली 
कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट के सामने हो। इसका उद्देश्य यह है कि डीवी अधिनियम के 
तहत राहत प्रदान करते समय, मजिस्ट्रेट इस बात को ध्यान में रखेगा और विचार 
करेगा कि क्या पीड़ित व्यक्ति को इसी तरह की राहत मिली है। भले ही डीवी 
अधिनियम के तहत कार्यवाही एक स्वतंत्र कार्यवाही हो सकती है, मजिस्ट्रेट किसी 
अन्य कानूनी कार्यवाही में दिए गए भरण-पोषण की उपेक्षा नहीं कर सकता, यह 
निर्धारित करते हए कि क्या पहले से ही दिए गए भरण-पोषण के अलावा, लिखित रूप 
में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए कोई और राशि प्रदान करने की आवश्यकता थी 
| 


कोर्ट ने देखा 

48. मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हं वह यह है कि समायोजन की अनमति है और 
उच्च राशि के मकाबले कम राशि के समायोजन की अनमति दी जा सकती है। यदयपि 
पत्नी एक साथ विभिन्‍न अधिनियमों के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकती है 
इसका किसी भी तरह से यह अर्थ नहीं है कि पति को उक्त प्रत्येक कार्यवाही में दिए 
गए भरण-पोषण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है। 
यह माना गया कि धारा 425 ८0.20 के तहत दिए गए भरण-पोषण की मात्रा का 
निर्धारण करते समय, मजिस्ट्रेट डीवी अधिनियम के तहत पीड़ित महिला को दिए गए 
अंतरिम भरण-पोषण पर विचार करेगा। 
HMA और डीवी अधिनियम या 07.९.0 के तहत एक दूसरे को काटने वाले क्षेत्राधिकार 
का मुद्दा आरडी बनाम बीडी में दिल्‍ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष 
विचार के लिए आया। जिसमें न्यायालय ने कहा कि D\ अधिनियम के तहत एक 
पीड़ित व्यक्ति को दिया गया भरण-पोषण, धारा 25 07.९.C या HMA के तहत 
भरण-पोषण के आदेश के अतिरिक्त होगा। विधायी जनादेश में विभिन्न विधियों के 
तहत पत्नी को भरण-पोषण देने की परिकल्पना की गई है। विधायिका की यह मंशा 
नहीं थी कि एक बार भरण-पोषण की किसी भी कार्यवाही में आदेश पारित हो जाने के 
बाद, 
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यह आदेश किसी अन्य कार्यवाही में भरण-पोषण के म॒द्दे के पन: निर्णय पर रोक लगा 
देगा। फैसले के पैराग्राफ 46 और ।7 में यह देखा गया 

46. डीवी अधिनियम की उपरोक्त धारा 20, 26 और 36 का संयुक्त पठन स्पष्ट रूप 
से स्थापित करेगा कि भरण-पोषण से संबंधित डीवी अधिनियम के प्रावधान अन्य 
कानूनों के प्रावधानों के पूरक हैं और इसलिए पीड़ित व्यक्ति (व्यक्तियों) को 
भरण-पोषण प्रदान किया जा सकता है। डीवी अधिनियम जो 07.९.0 की धारा 425 से 
उत्पन्न भरण-पोषण के किसी भी आदेश के अतिरिक्त होगा। 


47. इसके विपरीत, यदि परिवार न्यायालय दवारा HMA की धारा 24 के तहत कोई 
आदेश पारित किया जाता है, यह डीवी अधिनियम से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही या 
पत्नी/पीड़ित व्यक्ति द्वारा भरण-पोषण का दावा करने वाले 07.९.0 की धारा 425 के 
तहत कार्यवाही से न्यायालय को वंचित नहीं करेगा। हालांकि, यह कानून के प्रस्ताव के 
रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि एक बार किसी न्यायालय दवारा 
भरण-पोषण का आदेश पारित कर दिया गया है, तो उस पर किसी अन्य न्यायालय 
दवारा पुन: निर्णय नहीं लिया जा सकता है। विधायी जनादेश में ।॥॥४/ , हिंदू दत्तक 
ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 956 (इसके बाद HAMA के रूप में संदर्भित) 
Cr.P.C की धारा 25 और साथ ही डीवी अधिनियम की धारा 20 जैसे विभिन्न कानूनों 
के तहत पत्नी को भरण-पोषण देने की परिकल्पना की गई है।चूंकि पत्नी के 
भरण-पोषण की व्यवस्था करने के लिए विभिन्न कानून बनाए गए हैं और विधायिका 
की मंशा कहीं नहीं है कि एक बार किसी भी कार्यवाही में कोई आदेश पारित हो जाने के 
बाद, उक्त आदेश किसी अन्य न्यायालय में भरण-पोषण के मुद्दे के पुनर्निर्णय पर रोक 
लगा देगा।" 


कोर्ट ने माना कि डीवी एक्ट की धारा 20(4)(डी) के तहत, डीवी के तहत पीड़ित महिला 
को दिया गया भरण-पोषण C7.P.0 के तहत प्रदान किए गए भरण-पोषण के आदेश के 
अतिरिक्त है। डीवी अधिनियम के तहत भरण-पोषण का अनुदान HMA की धारा 24 
के तहत भरण-पोषण की मांग करने के लिए रोक नहीं होगी | 

इसी तरह, तनश्री और अन्य बनाम ए एस मूर्ति में, दिल्‍ली उच्च न्यायालय एक ऐसे 
मामले पर विचार कर रहा था जहां मजिस्ट्रेट की अदालत ने 07.70 की धारा 425 के 
तहत कार्यवाही को इस आधार पर स्थगित कर दिया था कि डीवी अधिनियम के तहत 
भरण-पोषण के लिए समानांतर कार्यवाही लंबित थी। पत्नी दवारा उच्च न्यायालय में 
दायर एक अपील में, यह माना गया था कि डीवी अधिनियम की धारा 20(4)(डी) का 
वाचन इंगित करता है कि 0४ अधिनियम की धारा 42 के तहत एक आवेदन पर विचार 
करते समय, 
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कोर्ट 25 C7.?.0 या उस समय लागू किसी अन्य कानून के भरण-पोषण के आदेश को 
ध्यान में रखेगा। केवल तथ्य यह है कि एक पक्ष दवारा दो कार्यवाही शुरू की गई 
थी,इसका अर्थ यह नहीं होगा कि किसी को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना 
पड़ेगा। 25 07.९.८ और डीवी एक्ट के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग किए जाने वाले 
दायरे और शक्ति में अंतर है। दोनों विधियों में “ओवरलैप ” के संबंध में, न्यायालय ने 
कहा: 

"5. डीवी एक्ट की धारा 20(4)(डी) को पढ़ने से पता चलता है कि दोनों कार्यवाही एक 
दूसरे से स्वतंत्र हैं और अलग-अलग दायरे में हैं, हालांकि एक ओवरलैप है। जहां तक 
ओवरलैप का संबंध है, कानून ने उस ओवरलैप को दूर किया है और यह निर्धारित किया 
है कि डीवी अधिनियम की धारा 42 के तहत भरण-पोषण के अनुदान के लिए एक 
आवेदन पर विचार करते समय, धारा 25 07.९.0 के तहत निर्धारित भरण-पोषण को 
ध्यान में रखा जाएगा। 

तलाक की कार्यवाही में पत्नी को स्थायी गृजारा भत्ता दिए जाने के बाद, क्या 
मजिस्ट्रेट दवारा 0.20 425 के तहत गृजारा भत्ता दिया जा सकता है ? यह 
मद्दा,राकेश मल्होत्रा बनाम कृष्णा मल्होत्रा मामले में सप्रीम कोर्ट में विचार के लिए 
आया था। कोर्ट ने कहा कि एक बार स्थायी गजारा भत्ता का आदेश पारित हो जाने के 
बाद, उसी अदालत द्वारा H\^ की धारा 25 (2) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग 
करके संशोधित किया जा सकता है। 

कोर्ट ने माना कि: 

"6. चूंकि संसद ने अधिनियम की धारा 25(2) के तहत न्यायालय को अधिकार दिया 
है और एक उपाय बरकरार रखा है और संशोधन की मांग करने वाले संबंधित पक्ष को 
उपलब्ध कराया है, ताकिक अनक्रम यह होगा कि भरण-पोषण की मांग के उपचार के 
कई चैनल बनाने के बजाय इस प्रकार निर्धारित उपाय का प्रयोग किया जाना चाहिए। 
कोई उस स्थिति को समझ सकता है जहां स्थिति की अत्यावश्यकता और मामले की 
तात्कालिकता को देखते हए, एक पत्नी शुरू में खद को बनाए रखने के लिए 
भरण-पोषण को सरक्षित करने के लिए संहिता की धारा 25 के तहत एक आवेदन को 
प्राथमिकता देती है। ऐसे मामलों में पत्नी निश्चित रूप से अधिनियम या इसी तरह के 
अधिनियमों के तहत किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष उठाए गए किसी भी चनौती के 
रूप में पूर्ण निर्णय लेने की हकदार होगी। लेकिन इसके विपरीत मापदंड स्वीकृत नहीं 
हो सकता। 


कोर्ट ने निर्देश दिया कि 07.९.0 के तहत धारा 25 के तहत आवेदन को HMA की 


धारा 25(2) के तहत एक आवेदन के रूप में माना जाए और तदनुसार निपटारा किया 
जाए। 
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(i) नागेंद्रण्पा नाटिकर बनाम नीलम्मा में, इस अदालत ने एक ऐसे मामले पर विचार 
किया जहां पत्नी ने 2/.2.0 के तहत कार्यवाही में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के 
बाद HA\MAकी धारा 48 के तहत मुकदमा दायर किया, जिसमें कहा गया था कि वह 
पति के खिलाफ भरण-पोषण के लिए कोई और दावा नहीं करेगी। यह माना गया कि 
धारा 425 07.९.0 के तहत कार्यवाही प्रकृति में संक्षिप्त थी, और इसका उद्देश्य पत्नी 
को त्वरित उपचार प्रदान करना था। समझौता या अन्यथा दवारा 0..2.० के तहत 
पारित कोई भी आदेश HA की धारा 48 के उपाय को बंद नहीं करेगा। 


४) सदीप चौधरी बनाम राधा चौधरी मामले में सप्रीम कोर्ट ने उस मामले में 
समायोजन का निर्देश दिया जहां पत्नी ने 20.20 की धारा 25 और HMA के तहत 
एक आवेदन दायर किया था। एस 425 कार्यवाही में, उसे भरण-पोषण का आदेश मिला 
था। बाद में, H)\^ के तहत कार्यवाही में पत्नी ने गृजारा भत्ता की मांग की। चंकि पति 
दिए गए भरण-पोषण का भगतान करने में विफल रहा, पत्नी ने वसूली की कार्यवाही 
शरू की। सप्रीम कोर्ट ने माना कि धारा 25 20.20 के तहत दिए गए भरण-पोषण को 
HMA के तहत वैवाहिक कार्यवाही में दी गई राशि के खिलाफ समायोजित किया जाना 
चाहिए और इसके ऊपर और ऊपर नहीं दिया जाना चाहिए। 


एक दूसरे को काटने वाले(ओवरलैप) क्षेत्राधिकारों पर दिशा-निर्देश 

यह अच्छी तरह से तय है कि एक पत्नी विभिन्न विधियों के तहत भरण-पोषण के लिए 
दावा कर सकती है। उदाहरण के लिए, D\ अधिनियम और CPC की धारा 425 या 
HMA के तहत भरण-पोषण की मांग करने पर कोई रोक नहीं है। हालांकि, पिछली 
कार्यवाही में दी गई राहत से स्वतंत्र, प्रत्येक कार्यवाही के तहत पति को भरण-पोषण 
का भूगतान करने का निर्देश देना अन्‌चित होगा। यदि पत्नी को पहले से स्थापित 
कार्यवाही में भरण-पोषण प्रदान किया जाता है, तो वह भरण-पोषण के लिए बाद की 
कार्यवाही में इसका खलासा करने के लिए एक कानूनी दायित्व के तहत है, जिसे किसी 
अन्य अधिनियम के तहत दायर किया जा सकता है। बाद की कार्यवाही में भरण-पोषण 
की मात्रा का निर्णय करते समय, दीवानी न्यायालय/पारिवारिक न्यायालय पहले से 
स्थापित किसी भी कार्यवाही में दिए गए भरण-पोषण को ध्यान में रखेगा, और दावेदार 
को देय भरण-पोषण का निर्धारण करेगा। 
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ओवरलैपिंग क्षेत्राधिकार के मुद्दे को दूर करने के लिए, और विभिन्न कार्यवाही में 
परस्पर विरोधी आदेश पारित होने से बचने के लिए, हम निर्देश देते हैं कि बाद की 
भरण-पोषण कार्यवाही में, आवेदक पिछली भरण-पोषण कार्यवाही और उसमें पारित 
आदेशों का खलासा करेगा, ताकि न्यायालय पिछली कार्यवाही में पहले से ही दिए गए 
भरण-पोषण पर विचार करे और उक्त राशि का समायोजन या सेट ऑफ करे। यदि 
पिछली कार्यवाही में पारित आदेश में किसी संशोधन या बदलाव की आवश्यकता होती 
है, तो पार्टी को पिछली कार्यवाही में संबंधित अदालत में जाने की आवश्यकता होगी। 
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॥ अंतरिम भरण-पोषण का भुगतान 

(i) HMA की धारा 24 का प्रावधान (24 सितंबर 2004 के अधिनियम 49 के तहत 
डाला गया ), और 07.९.0 की धारा 425 का तीसरा प्रावधान (24 सितंबर 2007 के 
अधिनियम 50 के तहत डाला गया) प्रावधान करता है कि अंतरिम भरण-पोषण के 
लिए कार्यवाही, जहां तक संभव हो, प्रतिवादी पति या पत्नी पर नोटिस की तामील की 
तारीख से 60 दिनों के भीतर निपटारा किया जाएगा। अंतरिम भरण-पोषण के लिए 
कार्यवाही के निपटान के लिए समयबद्ध अवधि प्रदान करने वाले वैधानिक प्रावधानों के 
बावजूद, हम पाते हैं कि अधिकांश मामलों में आवेदन कई वर्षो से लंबित हैं। देरी 
विभिन्न कारकों के कारण होती है, जैसे कि पारिवारिक न्यायालयों पर भारी दबाव, 
पक्षों दवारा बार-बार स्थगन की मांग, अंतरिम चरण में ही बहस को पूरा करने में लगने 
वाला भारी समय आदि। कई वर्षों तक अंतरिम स्तर पर भरण-पोषण के लिए आवेदनों 
का लंबित रहना कानून के उद्देश्य को ही विफल कर देता है। 

वर्तमान में, अंतरिम भरण-पोषण के मूद्दे का निर्णय बहस के आधार पर तय किया 
जाता है, जहां कछ राशि का अन्‌मान-कार्य या मोटा अनमान होता है, ताकि प्रदान की 
जाने वाली राशि का प्रथम दृष्टया आकलन किया जा सके। अक्सर यह देखा जाता है 
कि दोनों पक्ष कम सामग्री जमा करते है, सही विवरण का खलासा नहीं करते हैं, और 
महत्वपूर्ण जानकारी को दबाते हैं, जिससे पारिवारिक न्यायालयों के लिए अंतरिम 
भरण पोषण के अनदान के लिए एक वस्तपरक मूल्यांकन करना मश्किल हो जाता है। 
जहाँ पत्नी की ओर से अपनी जरूरतों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने की प्रवृत्ति होती है 
वहीं पति द्वारा अपनी वास्तविक आय को छिपाने की एक समान प्रवृत्ति होती है। 


इसलिए कार्यवाही को स॒व्यवस्थित करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित करना 
आवश्यक हो गया है, क्योंकि एक आश्रित पत्नी, जिसके पास आय का कोई अन्य स्रोत 
नहीं है, को अपने और नाबालिग बच्चों को बनाए रखने के लिए अपने 
माता-पिता/रिश्तेदारों से उधार लेना पड़ता है, जब तक उसे अंतरिम भरण-पोषण 
मिलना शुरू नही हो जाता। 


(|) पहले उदाहरण में, फैमिली कोर्ट एक्ट 984 की धारा 9 के आदेश के अनुपालन में 
फैमिली कोर्ट को विवादों के निपटारे के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके लिए, धारा 6 में 
प्रावधान है कि राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से, एक परिवार न्यायालय को 
उसके कार्यो के निर्वहन में सहायता करने के लिए परामर्शदाता ओं के लिए प्रावधान करेगी। 
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वैवाहिक म॒कदमों के बड़े और बढ़ते प्रतिशत को देखते हए, यह आवश्यक हो गया है कि 
परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 5 और 6 के प्रावधानों को लागू किया जाए, प्रत्येक 
फैमिली कोर्ट में मैरिज काउंसलर की नियुक्ति का प्रावधान करके, जो समझौते की प्रक्रिया 
में मदद करेगा। 

यदि समझौते की कार्यवाही असफल होती है, तो परिवार न्यायालय गुण-दोष के आधार पर 
मामले को आगे बढ़ाएंगे। 

(५) पति या पत्नी के रूप में, या एक नागरिक संघ में एक भागीदार के रूप में, लिव-इन 
रिलेशनशिप, कॉमन लॉ मैरिज में भरण-पोषण का दावा करने वाली पार्टी को संबंधित 
अदालत के समक्ष संपत्ति के प्रकटीकरण और देयताएं के एक शपथ पत्र के साथ सीमित 
दलीलों के साथ अंतरिम भरण-पोषण के लिए एक संक्षिप्त आवेदन दाखिल करने की 
आवश्यकता होनी चाहिए। 

(५) दोनों पक्षों दवारा दायर की गई दलीलों और आर्थिक प्रकटीकरण के हलफनामों के 
आधार पर, न्यायालय अंतरिम स्तर पर भरण-पोषण के लिए दी जाने वाली अनुमानित 
राशि का वस्तुपरक मूल्यांकन करने की स्थिति में होगा। 

(५) दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुनीत कौर बनाम इंद्रजीत सिंह साहनी और कुसुम शर्मा 
बनाम महिंदर कुमार शर्मा ("कुसुम शर्मा”) के साथ शुरू होने वाले फैसलों की एक श्रृंखला में 
निर्देश दिया कि HMA , HAMA , 0४ अधिनियम और 0०.० के तहत भरण-पोषण के 
लिए आवेदनों के साथ निर्धारित संपत्ति, आय और व्यय का एक हलफनामा होना चाहिए। 
कुसुम शर्मा में, न्यायालय ने वैवाहिक मुकदमे की दहलीज पर दोनों पक्षों दवारा दायर की 
जाने वाली संपत्ति, आय और व्यय के हलफनामे का एक प्रारूप तैयार किया । इस प्रक्रिया 
को विशेष विवाह अधिनियम और भारतीय तलाक अधिनियम, 869 के तहत भरण-पोषण 
की कार्यवाही तक बढ़ा दिया गया था। कसम शर्मा में, दिल्‍ली उच्च न्यायालय ने हलफनामे 
के प्रारुप को संशोधित किया और इसे संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 890 और हिंदू 
अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 956 के तहत भरण-पोषण की कार्यवाही के 
लिए बढ़ा दिया। कसम शर्मा केस में कोर्ट ने नोटिस किया कि हलफनामे के साथ-साथ 
हलफनामा दाखिल करने से उस पक्ष को अनचित लाभ हआ जो बाद में हलफनामा दाखिल 
करता है। 
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इस फैसले में यह स्पष्ट किया गया कि दोनों पक्षों दवारा एक साथ हलफनामा दाखिल 
किया जाना चाहिए। कुसुम शर्मा में न्यायालय ने पिछले निर्णयों में हलफनामे के प्रारूप को 
समेकित किया, और निर्देश दिया कि इसे भरण-पोषण की कार्यवाही में दायर किया जाए। 
(॥॥) हमारे देश के व्यापक रूप से भिन्न जनसांख्यिकीय प्रोफाइल को देखते हए, जिसमें 
महानगरीय शहर, शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र आदि शामिल हैं, विभिन्‍न राज्य 
कानूनी सेवा प्राधिकरणों ("5५० ") से प्रतिक्रिया प्राप्त करना उचित माना गया था। . 
इस न्यायालय ने 7 दिसंबर 209 के अपने आदेश के माध्यम से राष्ट्रीय कानूनी सेवा 
प्राधिकरण (" १4।५8") से अनुरोध किया कि वह पार्टियों दवारा दायर की जाने वाली संपत्ति 
और देनदारियों के प्रकटीकरण के हलफनामे पर दिशानिर्देश तैयार करने के लिए 
एसएलएसए से प्राप्त सुझावों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। 
(भा) नाल्रसा ने 77 फरवरी 2020 को एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें पूरे देश के 
सभी राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के सुझाव शामिल थे।हम पाते हैं कि 5।54 दवारा दिए 
गए विभिन्न सुझाव प्रकटीकरण के हलफनामे को अंतिम रूप देने मे बहुत मददगार साबित 
होते हैं जिसका उपयोग परिवार न्यायालयों दवारा भुगतान किए जाने वाले भरण-पोषण की 
मात्रा निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। 
(90 देश के विविध परिदृश्य और एसएलएसए दवारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते 
हुए, यह प्रस्तुत किया गया था कि भरण-पोषण की मात्रा निर्धारित करने की प्रक्रिया में तेजी 
लाने के लिए प्रकटीकरण का एक सरलीकृत हलफनामा तैयार किया जा सकता है। 

हमें लगता है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले दलों द्वारा दायर किया जाने वाला हलफनामा 
ग्रामीण क्षेत्रों या आदिवासी क्षेत्रों पर लागू होने वाले हलफनामे से पूरी तरह से अलग होना 
चाहिए। 
इस उद्देश्य के लिए, इस निर्णय के लिए संलग्नक | और ॥ के रूप में संपत्ति और देनदारियों 
के प्रकटीकरण का एक व्यापक हलफनामा संलग्न किया जा रहा है। 


(९) हमें मेघालय राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण दवारा सूचित किया गया है कि मेघालय 


राज्य में मुख्य रूप से आदिवासी आबादी है, जो समाज की मातृवंशीय प्रणाली का पालन 
करती है। जनसंख्या में तीन जनजातियाँ शामिल हैं। खासी, जयंतिया और गारो जनजाति। 
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मेघालय में, सबसे छोटी बेटी संपत्ति की संरक्षक होती है, और अपने मामा के परामर्श से 
पारिवारिक संपत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेती है।अधिकांश आबादी कृषि जैसे 
असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। आयकर अधिनियम 96 की धारा 0(26) के तहत, इस 
राज्य में रहने वाले आदिवासियों को आयकर के भुगतान से छूट दी गई है। 

मेघालय राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने सुझाव दिया है कि मेघालय में घोषणा इस 
निर्णय के साथ संलग्न प्रारूप में संलग्नक ॥ के रूप में की जानी चाहिए 


(0४) भरण-पोषण की कार्यवाही में दायर की जाने वाली संपत्ति और देनदारियों के 
प्रकटीकरण के हलफनामे के एक समान प्रारूप की आवश्यकता को ध्यान में रखते हए, 

यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 42 के साथ पठित अनुच्छेद 3 6 के तहत 
अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिशा-निर्देश तैयार करना आवश्यक समझता हैः 

(4) इस निर्णय के संलग्नक |, ॥ और ॥ में संलग्न संपत्ति और देनदारियों के प्रकटीकरण 
का हलफनामा, जैसा लागू हो सकता है, पूरे देश में संबंधित परिवार न्यायालय/जिला 
न्यायालय/मजिस्ट्रेट के न्यायालय, जैसा भी मामला हो, के समक्ष लंबित कार्यवाही सहित, 
सभी भरण-पोषण कार्यवाहियों में पक्षकारों दवारा दायर किया जाएगा; 

(७) भरण-पोषण के लिए दावा करने वाले आवेदक को संपत्ति के प्रकटीकरण के शपथ पत्र 
के साथ एक संक्षिप्त आवेदन दाखिल करना होगा; 

(०) प्रतिवादी को अधिकतम चार सप्ताह की अवधि के भीतर प्रकटीकरण के हलफनामे के 
साथ उत्तर प्रस्तुत करना होगा। अदालत प्रतिवादी को संपत्ति और देनदारियों के 
प्रकटीकरण का हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए दो से अधिक अवसर नहीं दे सकती है। 
यदि प्रतिवादी हलफनामे के साथ जवाब दाखिल करने में देरी करता है, और इस उद्देश्य के 
लिए दो से अधिक स्थगन की मांग करता है, अदालत प्रतिवादी के बचाव को समाप्त करने 
की शक्ति का प्रयोग करने पर विचार कर सकती है, अगर आचरण को कार्यवाही में देरी 
करने में जानबूझकर और आपत्तिजनक पाया जाता है। 
निर्धारित समय के भीतर हलफनामा दाखिल करने में विफल रहने पर, परिवार न्यायालय, 
आवेदक दवारा दायर हलफनामे और रिकॉर्ड पर दलीलों के आधार पर भरण-पोषण के लिए 
आवेदन पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ सकता है; कौशल्या बनाम मुकेश जैन, 
आपराधिक अपील संख्या 29-30 / 2079 निर्णय 24 जुलाई 209 के दवारा तय 
किया गया। 
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(4) उपरोक्त प्रारूप संबंधित न्यायालय द्वारा संशोधित किया जा सकता है, यदि किसी 
मामले की अत्यावश्यकताओं के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इस संबंध में आवश्यक 
निर्देश जारी करना संबंधित न्यायालय के न्यायिक विवेक पर छोड़ दिया जाएगा। 

(९) यदि प्रकटीकरण के हलफनामों में निहित जानकारी के अलावा, किसी और जानकारी 
की आवश्यकता है, तो संबंधित न्यायालय उसके संबंध में उचित आदेश पारित कर सकता 
है। 

() यदि प्रकटीकरण के शपथ पत्र में की गई घोषणा के संबंध में कोई विवाद है, ००० के 
आदेश 90 के तहत पीड़ित पक्ष पूछताछ करने के लिए न्यायालय की अनुमति मांग सकता 
है, और विरोधी पक्ष से प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है; 

हलफनामा दाखिल करने पर, न्यायालय सीपीसी के आदेश या साक्ष्य अधिनियम ]872 की 
धारा 65 के प्रावधानों को लागू कर सकता है, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता है; 
एक पक्ष की आय अक्सर दूसरे पति या पत्नी के ज्ञान के भीतर नहीं होती है। यदि आवश्यक 
हो तो न्यायालय साक्ष्य अधिनियम, 872 की धारा 06 लागू कर सकता है, क्योंकि पति 
या पत्नी की आय, संपत्ति और देनदारियां संबंधित पक्ष के व्यक्तिगत ज्ञान के भीतर हैं। 
(9) यदि कार्यवाही के दौरान किसी पक्ष की वित्तीय स्थिति में कोई परिवर्तन होता है, 

या किन्हीं प्रासंगिक परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, या यदि कोई नई जानकारी सामने 
आती है, तो पार्टी एक संशोधित/पूरक शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकती है, जिस पर अंतिम 
निर्धारण के समय न्यायालय दवारा विचार किया जाएगा। 

(१) भरण-पोषण के लिए आवेदनों में किए गए अभिवचन और दाखिल किए गए उत्तरों को 
उत्तरदायी अभिवचन होना चाहिए; यदि गलत बयान और गलत बयानी की जाती है, तो 
न्यायालय 0.९.0 के तहत कार्यवाही शुरू करने और न्यायालय की अवमानना के लिए 
धारा 340 पर विचार कर सकता है। 

() यदि पार्टियां आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो ("ईडब्ल्यूएस') से संबंधित हैं या गरीबी रेखा 
("बीपीएल") से नीचे रह रही हैं, या आकस्मिक मजदूर हैं, तो हलफनामा दाखिल करने की 
आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। 

() संबंधित परिवार न्यायालय/जिला न्यायालय/मजिस्ट्रेट के न्यायालय को अधिकतम 
चार से छह महीने की अवधि के भीतर, एक तर्कसंगत आदेश दवारा अंतरिम भरण-पोषण 
के लिए ।4 को तय करने का प्रयास करना चाहिए, अदालत के समक्ष प्रकटीकरण के 
हलफनामे दायर किए जाने के बाद। 
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(0 प्रत्येक पारिवारिक न्यायालय में एक पेशेवर विवाह परामर्शदाता उपलब्ध कराया जाना 
चाहिए 


स्थायी गुजारा भत्ता 

() पति या पत्नी को देय स्थायी गुजारा भत्ता तय करने के लिए दोनों पक्ष संबंधित 
न्यायालय के समक्ष आय, व्यय, जीवन स्तर आदि के संबंध में मौखिक और दस्तावेजी 
साक्ष्य पेश कर सकते है। 

(|) समकालीन समाज में, जहां कई शादियां उचित समय तक नहीं चलती हैं, वाद - विवाद 
करने वाले पति या पत्नी को आवेदक को उसके शेष जीवन के लिए स्थायी गुजारा भत्ता 
देने का निर्देश देना अनुचित हो सकता है। भुगतान की जाने वाली स्थायी गुजारा भत्ता का 
निर्धारण करने के लिए विवाह की अवधि एक प्रासंगिक कारक होगी। 

(॥।) स्थायी गुजारा भत्ता निर्धारित करते समय बच्चों की शादी के लिए उचित खर्च के 
अनुदान का प्रावधान किया जाना चाहिए, जहां पत्नी के पास बच्चे की कस्टडी है। खर्चे का 
निर्धारण पति की आर्थिक स्थिति और परिवार के रीति-रिवाजों को ध्यान में रखकर किया 
जाएगा | 

(५) यदि बच्चों के पक्ष में किसी पति / दादा-दादी दवारा कोई ट्रस्ट फंड / निवेश बनाया 
गया है, तो अंतिम बच्चे की सहायता का निर्णय लेते समय इसे भी ध्यान में रखा जाएगा। 


37 


॥ भरण-पोषण की मात्रा निर्धारित करने के लिए मानदंड 


() अंतरिम/स्थायी गुजारा भत्ता देने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आश्रित पति 
या पत्नी को विवाह की विफलता के कारण बेसहारापन या आवारापन को कम किया जाये 
है, न कि पति या पत्नी को सजा देना । प्रदान किए जाने वाले भरण-पोषण की मात्रा तय 
करने के लिए कोई स्ट्रेटजैकेट(बिलकुल सीधा) फॉर्मूला नहीं है। 

अन्य बातों के साथ-साथ न्यायालय को प्रभावित करने वाले कारकों में दोनों पक्षकारों की 
स्थिति शामिल है; पत्नी और आश्रित बच्चों की उचित जरूरतें; क्या आवेदक शिक्षित और 
पेशेवर रूप से योग्य है; क्या आवेदक के पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत है; क्या यह आय 
उसके जीवन स्तर को बनाए रखने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त है जैसा कि वह अपने 
वैवाहिक घर में अभ्यस्त थी; क्या आवेदक अपनी शादी से पहले कार्यरत था; क्या वह 
शादी के निर्वाह के दौरान काम कर रही थी; क्या पत्नी को परिवार के पालन-पोषण, बच्चे के 
पालन-पोषण और परिवार के वयस्क सदस्यों की देखभाल के लिए अपने रोजगार के 
अवसरों का त्याग करने की आवश्यकता थी; एक गैर-कामकाजी पत्नी के लिए मुकदमेबाजी 
की उचित लागत | 

मनीष जैन बनाम आकांक्षा जैन मामले में, इस न्यायालय ने माना कि वित्तीय 
भरण-पोषण की मात्रा का निर्धारण करते समय आवेदक-पत्नी के माता-पिता की स्थिति 
महत्वपूर्ण नहीं होगी। अंतरिम भरण-पोषण का आदेश इस शर्त पर सशत है कि दावा करने 
वाली पत्नी या पति की कोई स्वतंत्र आय नहीं है, जो पत्नी या पति के समर्थन के लिए 
पर्याप्त है। भरण-पोषण के दावे का यह कोई जवाब नहीं है कि पत्नी शिक्षित है और अपना 
भरण-पोषण कर सकती है। अदालत को दोनों पार्टियों की स्थिति और भुगतान करने की 
क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए। भरण-पोषण तथ्यात्मक स्थितियों पर निर्भर है: 
न्यायालय को अपने समक्ष लाए गए विभिन्न कारकों के आधार पर भरण-पोषण के दावे को 
ढालना चाहिए। 

दूसरी ओर, पति की वित्तीय क्षमता, उसकी वास्तविक आय, अपने स्वयं के भरण-पोषण के 
लिए उचित खर्च, और परिवार के आश्रित सदस्यों, जिन्हें वह कानून के तहत बनाए रखने के 
लिए बाध्य है, देनदारियों, यदि कोई हो, को ध्यान में रखना आवश्यक होगा, भुगतान की 
जाने वाली भरण-पोषण की उचित मात्रा में पहुंचने के लिए। 
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न्यायालय को पति के जीवन स्तर के साथ-साथ बढ़ती मुद्रास्फीति दरों और जीवन यापन 
की उच्च लागतों का उचित सम्मान करना चाहिए। पति की यह दलील कि उसके पास आय 
का कोई स्रोत नही है, वास्तव में उसे अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने के नैतिक कर्तव्य 
से मुक्त नहीं करता है यदि वह शारीरिक रूप से सक्षम है और उसके पास शैक्षणिक योग्यता 
है। 

(॥) सभी प्रासंगिक कारकों के बीच एक सावधान और उचित संतुलन बनाया जाना चाहिए। 

वैवाहिक विवादों में भरण-पोषण के निर्धारण के लिए परीक्षण, प्रतिवादी की वित्तीय स्थिति 
पर निर्भर करता है, और जीवन स्तर जिसका आवेदक अपने वैवाहिक घर में अभ्यस्त था। 

प्रदान की गई भरण-पोषण राशि उचित और यथार्थवादी होनी चाहिए, और पत्नी को दिया 
जाने वाला भरण-पोषण न तो इतना अधिक खर्चीला होना चाहिए जो प्रतिवादी के लिए 
दमनकारी और असहनीय हो, और न ही यह इतना कम होना चाहिए कि यह पत्नी को 
दरिद्रता की ओर ले जाए। मात्रा की पर्याप्तता का निर्णय किया जाना चाहिए ताकि पत्नी 
उचित आराम से अपना भरण-पोषण कर सके | 

(ii) HAMA की धारा 23 भरण- पोषण की मात्रा निर्धारित करने के मानदंडों के संबंध में 
वैधानिक मार्गदर्शन प्रदान करती है। HAMA की धारा 23 की उप-धारा (2) निम्नलिखित 
कारकों को प्रदान करती है जिन पर ध्यान दिया जा सकता हैः (0) पार्टियों की स्थिति और 
स्थिति (॥) दावेदार की उचित चाहत (॥) यदि याचिकाकर्ता/दावेदार अनग-अनग रह रहे 
हैँ तो उसका औचित्य (४) दावेदार की संपत्ति का मूल्य और ऐसी संपत्ति से प्राप्त कोई 
आय (४) दावेदार की अपनी कमाई या किसी अन्य स्रोत से आय 

(५) डीवी. की धारा 20(2) अधिनियम में यह प्रावधान है कि पीडित महिला और/या बच्चों 
को दी जाने वाली आर्थिक राहत पर्याप्त निष्पक्ष उचित और जीवन स्तर के अनुरूप होनी 
चाहिए जिसकी पीडित महिला अपने वैवाहिक घर में आवी थी। 
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(५) भारत हेगड़े बनाम श्रीमती सरोज हेगड़े में दिल्‍ली उच्च न्यायालय ने भरण-पोषण के 
निर्धारण के लिए निम्नलिखित कारकों पर विचार किया: 


"|. पार्टियों की स्थिति। 

2. दावेदार की उचित इच्छाएं। 

3. दावेदार की स्वतंत्र आय और संपत्ति। 

4. व्यक्तियों की संख्या, जीना गैर-आवेदक को भरण-पोषण करना है। 

5. आवेदक को वैसी ही जीवन शैली में जीने में मदद करनी चाहिए जैसा कि उसने वैवाहिक 

घर में आनंद लिया था। 

6. गैर-आवेदक की देनदारियां, यदि कोई हों। 

7. आवेदक के भोजन, वस्त्र, आश्रय, शिक्षा, चिकित्सा, उपस्थिति एवं उपचार आदि की 

व्यवस्था| 

8. गैर-आवेदक की भुगतान क्षमता। 

9. गैर-आवेदक की आय का आकलन करते समय कुछ अनुमान कार्य से भी इंकार नहीं 

किया जाता है जब सभी स्रोतों या सही स्रोतों का खुलासा नहीं किया गया है। 

0. गैर-आवेदक को मुकदमेबाजी की लागत चुकाने के लिए। 

. धारा 725 07.0 के तहत प्रदान की गई राशि अधिनियम ।7 की धारा 24 के तहत दी 

गई राशि के विरुद्ध समायोज्य है। 

(५) उपरोक्त वर्णित कारकों के अलावा, देय भरण-पोषण की मात्रा निर्धारित करने के लिए 

कछ अतिरिक्त कारक भी प्रासंगिक होंगे। 

(4) पार्टियों की आय और रोजगार। 

लंबी अवधि की शादी में, जहां पार्टियों ने कई सालों तक रिश्ते को बनाये रखा है, यह ध्यान 

में रखा जाना एक प्रासंगिक कारक होगा। संबंध समाप्त होने पर, यदि पत्नी शिक्षित और 

पेशेवर रूप से योग्य है, लेकिन नाबालिग बच्चों और परिवार के बड़े सदस्यों की प्राथमिक 

देखभाल करने वाले परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने रोजगार के अवसरों को 

छोड़ना पड़ा, तो इस कारक को उचित महत्व देने की आवश्यकता होगी। यह समकालीन 

समाज में विशेष रूप से प्रासंगिक है, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी उदयोग मानकों को देखते हए 
अलग पत्नी को विपणन योग्य कौशल हासिल करने के लिए नए प्रशिक्षण से गुजरना हौगा 

और खद को पनरवस के लिए कार्यबल में नौकरी सरक्षित करने के लिए खद को फिर से 

प्रशिक्षित करना होगा। उम्र बढ़ने के साथ, आश्रित पत्नी के लिए कई वर्षो के अंतराल के बाद 

कार्यबल में आसानी से प्रवेश पाना कठिन होगा। 
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(७) निवास का अधिकार | 

डीवी अधिनियम की धारा 77 एक पीडित महिला को "साझा घर" में रहने का अधिकार देती 
है। धारा 25 ) "साझा परिवार" को परिभाषित करती है जिसमें वह परिवार शामिल है जहां 
पीड़ित महिला घरेलू संबंधों के किसी भी चरण में रहती थी; या दोनों के दूवारा संयुक्त रूप से 
या एकल रूप से स्वामित्व और किराए पर लिया गया घर या पति-पत्नी में से किसी एक 
द्वाराः या एक संयुक्त परिवार का घर जिसका प्रतिवादी एक सदस्य है। 

धारा 2 (5) के तहत परिभाषित एक "साझा घर” में रहने का एक महिला का अधिकार पीडित 
महिला को साझा घर में निवास के अधिकार का अधिकार देता है भरने ही उसका कोई 
कानूनी हित हो। सतीश चदर आहूजा बनाम स्नेहा आहूजा में इस अदालत ने कहा कि धारा 
2 (5) में संदर्भित "साझा परिवार" पीडित व्यक्ति का साझा घर है जहां वह उस समय रह 
रही थी जब उसने आवेदन दायर किया गया था या किसी भी समय एक घरेलू रिश्ते में रहते 
थे। साझी गृहस्थी में पीड़ित महिला का रहन-सहन कुछ हद तक स्थायी होना चाहिए। 
अलगःअलग जगहों पर केवल क्षणभंगुर या आकस्मिक रहने से "साझा घर" नहीं बनता। 
यह निर्धारित करने के लिए कि क्या परिसर एक "साझा घर" है पार्टियों के इरादे रहने की 
प्रकृति और घर की प्रकृति पर विचार करना महत्वपूर्ण है। डीवी अधिनियम की धारा 7 
और 79 के साथ पठित धारा 2(5) एक महिला को साझा घर में निवास के अधिकार का 
अधिकार देती है भरले ही उसमें उसका कोई कानूनी हित हो। कानून की कोई आवश्यकता 
नहीं है कि पति संयुक्त परिवार का सदस्य होना चाहिए या यह कि परिवार संयुक्त परिवार 
से संबंधित होना चाहिए जिसमें उसका या पीडित महिला का कोरड अधिकार शीर्षक या हित 
हो। साझा परिवार जरुरी नहीं कि अकेले या सयुक्त रूप से पति के स्वामित्व या किराए पर 
हो। 

डीवी अधिनियम की धारा 79 (7) (£) में प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट अन्य बातों के साथ-साथ 
प्रतिवादी को निर्देश देते हए निवास आदेश पारित कर सकता है कि वह पीडित महिला के 
लिए समान स्तर के वैकल्पिक आवास को सुरक्षित करे जैसा कि साझा घर में उसके द्वारा 
आनंद लिया जाता है। 
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ऐसा आदेश पारित करते समय मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को पार्टियों की वित्तीय जरूरतों और 
संसाधनों को ध्यान में रखते हए किराए और अन्य भ्रगतानों का भ्रगतान करने का निर्देश दे 
सकता है। 

(०) जहां पत्नी कुछ आय कमा रही है 

न्यायालयों ने माना है कि यदि पत्नी कमा रही है, तो यह पति दवारा भरण-पोषण दिए 
जाने पर रोक के रूप में, कार्य नहीं कर सकती है। न्यायालयों ने निम्नलिखित निर्णयों में 
इस मुद्दे पर मार्गदर्शन प्रदान किया है। 

शैलजा और अत्र बनाम खोबन्ना में, इस न्यायालय ने माना कि केवल इसलिए कि पत्नी 
कमाने में सक्षम है, यह परिवार न्यायालय द्वारा दिए गए भरण-पोषण को कम करने के 
लिए पर्याप्त आधार नहीं होगा। न्यायालय को यह निर्धारित करना है कि वैवाहिक घर में 
अपने पति की जीवन शैली के अनुसार पत्नी की आय उसे खुद को बनाए रखने में सक्षम 
बनाने के लिए पर्याप्त है या नहीं। अर्थ जीविका का अर्थ केवल अस्तित्व के लिए ही नहीं है। 


सुनीता कछवाहा और अन्य बनाम अनिल कछवाहा में पत्नी के पास स्नातकोत्तर की डिग्री 
थी, और वह जबलपुर में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत थी। पति ने तर्क दिया कि चूंकि 
पत्नी के पास पर्याप्त आय है, इसलिए उसे पति से वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं 
होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया और माना कि केवल इसलिए कि पत्नी 
कुछ आय अर्जित कर रही थी, यह भरण-पोषण के लिए उसके दावे को खारिज करने का 
आधार नहीं हो सकता। 

संजय दामोदर काले बनाम कल्याणी संजय काले मामले में बंबई उच्च न्यायालय ने 
सनीता कछवाहा के फैसले पर भरोसा करते हए कहा कि न तो केवल कमाने की क्षमता 
और न ही पत्नी की वास्तविक कमाई, चाहे कितनी भी कम हो, भरण-पोषण के दावे को 
खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं है। एक सक्षम पति को अपनी पत्नी और बच्चों को 
बनाए रखने के लिए पर्याप्त धन कमाने में सक्षम माना जाना चाहिए, 
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और यह तर्क नहीं दे सकता कि वह अपने परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त कमाई करने 
की स्थिति में नहीं है, जैसा कि चंदर प्रकाश बोधराज बनाम शीला रानी चंद्र प्रकाश में दिल्‍ली 
उच्च न्यायालय दवारा आयोजित किया गया था। पति पर आवश्यक सामग्री के साथ यह 
स्थापित करने का दायित्व है कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त आधार हैं कि वह परिवार को 
बनाए रखने में असमर्थ है, और अपने नियंत्रण से परे कारणों से अपने कानूनी दायित्वों का 
निर्वहन करता है। यदि पति अपनी आय की सही राशि का खुलासा नहीं करता है, तो 
न्यायालय दवारा प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है। 

शमीमा फारुकी बनाम शाहिद खान में इस न्यायालय ने अनुमोदन के साथ चंदर प्रकाश में 
निर्णय का हवाला दिया, और यह माना कि पति का भरण-पोषण प्रदान करने का दायित्व 
पत्नी की तुलना में उच्च पद पर है। 

(५) नाबालिग बच्चों का रखरखाव 

बच्चे के रहने के खर्च में भोजन, कपड़े, निवास, चिकित्सा खर्च, बच्चों की शिक्षा का खर्च 
शामिल होगा। बाल-सहायता प्रदान करते समय, बुनियादी शिक्षा के पूरक के लिए 
अतिरिक्त कोचिंग कक्षाओं या किसी अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को ध्यान में 
रखा जाना चाहिए। हालांकि, यह अतिरिक्त पाठयचर्या/कोचिंग कक्षाओं के लिए प्रदान की 
जाने वाली उचित राशि होनी चाहिए, न कि अत्यधिक फालतू राशि जिसका दावा किया जा 
सकता है। 

बच्चों की शिक्षा का खर्च सामान्य रूप से पिता दवारा वहन किया जाना चाहिए। यदि पत्नी 
काम कर रही है और पर्याप्त कमाई कर रही है, तो खर्च को पार्टियों के बीच आनुपातिक रूप 
से साझा किया जा सकता है। 

(९) गंभीर विकलांगता या बीमार स्वास्थ्य 

एक पति या पत्नी की गंभीर विकलांगता या खराब स्वास्थ्य, विवाह से बच्चे / बच्चे / 
आश्रित रिश्तेदार जिन्हें निरंतर देखभाल और आवर्ती व्यय की आवश्यकता होती है, 
भरण-पोषण की मात्रा निर्धारित करते समय भी एक प्रासंगिक विचार होगा। 
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|\ तारीख जिससे भरण-पोषण दिया जाना है 


HMA में उस तारीख के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है जिससे भरण- पोषण का आदेश 
प्रभावी बनाया जा सकता है। इसी तरह, डीवी अधिनियम की धारा 2 में वह तारीख नहीं वी 
गई है जिससे भरण- पोषण दिया जाना है। 

धारा 725(2) C7९ एकमात्र वैधानिक प्रावधान है जो प्रदान करता है कि मजिस्ट्रेट या तो 
आदेश की तारीख से या आवेदन की तारीख से भ्रण- पोषण दे सकता है। 

एक समान व्यवस्था के अभाव में, देश में परिवार न्यायालयों दवारा अपनाई गई प्रथा में 
उस तारीख के संबंध में बहुत अधिक भिन्नता है, जिस तारीख से भरण-पोषण प्रदान किया 
जाना चाहिए। परिवार न्यायालयों दवारा लिए गए भिन्न विचार हैं: पहला, उस तारीख से 
जब भरण-पोषण के लिए आवेदन दायर किया गया था; दूसरा, भरण-पोषण प्रदान करने के 
आदेश की तिथि; तीसरा, वह तारीख जिस पर प्रतिवादी को समन तामील किया गया था। 

(३) आवेदन की तिथि से 

यह विचार कि आवेदन करने की तारीख से भरण-पोषण दिया जाना चाहिए, इस तर्क पर 
आधारित है कि भरण-पोषण कानूनों का प्राथमिक उद्देश्य एक परित्यक्त पत्नी और आश्रित 
बच्चों को अभाव और आवारापन से बचाना है। यदि आवेदन की तिथि से भरण-पोषण का 
भुगतान नहीं किया जाता है, तो भरण-पोषण की मांग करने वाला पक्ष आवेदन के निपटान 
में लगने वाले समय के कारण, जो अक्सर कई वर्षां में चलता है, जीविका से वंचित हो 
जाएगा। 


सुष्मिता मोहंती बनाम रवींद्र नाथ साहू में उड़ीसा उच्च न्यायालय ने माना कि विधायिका 
का उद्देश्य उपेक्षित व्यक्ति को एक संक्षिप्त, त्वरित और तुलनात्मक रूप से सस्ता उपाय 
प्रदान करना है। जहां एक मुकदमेबाजी लंबे समय तक चलती है, या तो विरोधी पक्ष के 
आचरण के कारण, या न्यायालयों में भारी डॉकेट के कारण, या अपरिहार्य कारणों से , आदेश 
की तिथि से भरण-पोषण प्रदान करना अन्यायपूर्ण एवं प्रावधान के उद्देश्य के विपरीत होगा। 


कान्हू चरण जेना बनाम श्रीमती निर्मला जेना में, उड़ीसा उच्च न्यायालय धारा 25 Cr.P.C 


के तहत एक आवेदन पर विचार कर रहा था, जिसमें यह माना गया था कि भले ही आवेदन 
की तारीख से या आदेश की तारीख से भरण-पोषण देने का निर्णय किया गया था। 
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न्यायालय के विवेक के भीतर, आवेदन की तारीख से भरण-पोषण देना उचित होगा। इसके 
बाद अरुण कुमार नायक बनाम उर्मिला जेना में यह दोहराया गया कि आश्रित आवेदन की 
तारीख से भरण-पोषण प्राप्त करने के हकदार थे। 


कृष्ण जैन बनाम धर्म राज जैन में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि एक पत्नी 
आवेदन की तारीख से भरण-पोषण के लिए दावा दायर कर सकती है, और पति इसे 
अस्वीकार कर सकता है। ऐसे मामलों में, न्यायालय किसी मुद्दे को तय कर सकता है, और 
पार्टियों के नेतृत्व में सबूतों के आधार पर उसका फैसला कर सकता है। यह विचार कि 
"सामान्य नियम" आदेश की तारीख से भरण-पोषण देना था, और “अपवाद नियम“ आवेदन 
की तारीख से भरण-पोषण देना था, धारा 25 (2) 07.९0 में कछ और सम्मिलित करना 
होगा, जो विधानमंडल का इरादा नहीं था। दोनों ही मामलों में कारण दजे किए जाने चाहिए। 
यानी जब भरण-पोषण आवेदन की तारीख से दिया जाता है, या जब यह आदेश की तारीख 
से दिया जाता है। 


गंगा प्रसाद श्रीवास्तव बनाम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गोंडा और अन्य में इलाहाबाद 
उच्च न्यायालय दवारा आवेदन की तारीख से 07.९.0 के तहत भरण-पोषण के भूगतान को 
नियंत्रित करने वाले कानून को HAMA तक बढ़ा दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि आवेदन 
की तारीख को हमेशा भरण-पोषण के भुगतान के लिए शुरुआती बिंदु माना जाना चाहिए। 
कोर्ट HAMA की धारा 8 के तहत भरण-पोषण के लिए एक मृकदमे पर विचार कर रहा था 
जिसमें सिविल जज ने निर्देश दिया था कि फैसले की तारीख से भरण-पोषण का भुगतान 
किया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा कि सामान्य निष्कर्ष यह होना चाहिए कि भरण-पोषण 
का आदेश आवेदन की तिथि से प्रभावी होगा। भरण-पोषण की मांग करने वाला एक पक्ष 
अन्यथा आवेदन के निपटान में देरी के कारण भरण-पोषण से वंचित हो जाएगा, जो 
न्यायालय के समय की कमी के कारण या किसी एक पक्ष के आचरण के कारण उत्पन्न हो 
सकता है। इस मामले में वाद के निपटारे में सात साल की देरी हई और पत्नी को इतने 
समय तक भूखा नहीं रहने दिया जा सकता था. आवेदन/वाद की तिथि से पत्नी को 
भरण-पोषण की पात्र माना गया। 
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लवलेश शुक्ला बनाम रुक्मणी में दिल्‍ली उच्च न्यायालय ने कहा कि जहां पत्नी बेरोजगार 
है और खुद को और नाबालिग बच्चे / बच्चों को बनाए रखने के लिए खर्च कर रही है, वह 
आवेदन की तारीख से भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार है। एक पत्नी को अपने पति से 
अलग होने के कारण होने वाली आर्थिक तंगी से उबरने के लिए भरण-पोषण दिया जाता है। 
यह न तो पत्नी के उपकार की बात है और न ही पति दवारा किए गए किसी दान की। 

(७) आदेश की तारीख से 

दूसरा विचार यह है कि भरण-पोषण आदेश की तारीख से प्रदान किया जाना चाहिए, इस 
आधार पर है कि सामान्य नियम आदेश की तारीख से भरण-पोषण प्रदान करना है, और 
आवेदन की तारीख से भरण-पोषण का अनुदान अपवाद होना चाहिए। इस इष्टिकोण की 
नींव C720 की धारा 25(2) की व्याख्या पर आधारित है जो प्रदान करती है 

"(2) भरण- पोषण या अंतरिम भरण-पोषण के लिए कोर्ईड भी ऐसा भत्ता और कार्यवाही के 
लिए खर्च आदेश की तारीख से देय होगा या यदि आवेदन की तारीख से आदेश दिया जाता 
है तो भ्ररण-पोषण या अंतरिम भरणपोषण और कार्यवाही के खर्च आवेदन की तारीख से 
देय होगा , जैसा भी मामला हो ।" 


बीना देवी बनाम यूपी राज्य में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 07.९.0 के एस 25 (2) की 
व्याख्या पर कहा कि जब आवेदन की तारीख से भरण-पोषण का भुगतान करने का निर्देश 
दिया जाता है, तो न्यायालय को कारण दर्ज करना होगा। यदि आदेश मौन है, तो यह आदेश 
की तिथि से प्रभावी होगा, जिसके लिए कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट 
ने माना कि धारा 25 (2) 0.7० प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि भरण-पोषण आदेश की 
तारीख से देय होगा। 
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अमित वर्मा बनाम संगीता वर्मा और अन्य में आदेश दिया 
कि आदेश की तारीख से भरण-पोषण दिया जाना चाहिए। 


(८) सम्मन की तामील की तारीख से 

कछ न्यायालयों दवारा अनसरण किया जाने वाला तीसरा दृष्टिकोण यह है कि प्रतिवादी को 
सम्मन की तामील की तिथि से भरण-पोषण दिया जाना चाहिए। 

एस राधाकुमारी बनाम के एम के नायर मामले में केरल उच्च न्यायालय ने पति दवारा 
दायर तलाक की कार्यवाही में पत्नी दवारा दायर अंतरिम भरण-पोषण के लिए एक आवेदन 
पर विचार कर रहा था। उच्च न्यायालय ने कहा कि मख्य तलाक याचिका में सम्मन की 
तामील की तारीख से पत्नी को भरण-पोषण दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने समीर बनर्जी 
बनाम सजाता बनर्जी में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया और कहा 
कि HMA की धारा 24 में कोई प्रावधान नहीं है कि भरण-पोषण एक विशिष्ट तिथि से 
प्रदान किया जाना चाहिए। न्यायालय, अपने विवेक का प्रयोग करते हए, सम्मन की 
तामील की तारीख से भरण-पोषण का आदेश दे सकता है | 


गौरी दास बनाम प्रद्युम्न कुमार दास में उड़ीसा उच्च न्यायालय पति दवारा स्थापित 
तलाक याचिका में पत्नी दवारा H)\॥4 के तहत दायर अंतरिम भरण पोषण के लिए एक 
आवेदन पर विचार कर रहा था। कोर्ट ने माना कि सामान्य नियम सम्मन की तामील की 
तारीख से भरण-पोषण देना है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसे मामलों में जहां 
भरण-पोषण याचिका में आवेदक, तलाक याचिका में भी याचिकाकर्ता है, भरण-पोषण उस 
तारीख से देय हो जाता है जब प्रतिवादी को मुख्य कार्यवाही में सम्मन तामील किया जाता 


है। 


कल्पना दास बनाम शरत कमार दास में, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने माना कि पत्नी उस 
तारीख से भरण-पोषण की हकदार थी जब पति ने उपस्थिति दर्ज की थी। कोर्ट पत्नी दवारा 
दायर दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए दायर याचिका में धारा 24 HMA के तहत 
अंतरिम भरण पोषण के लिए एक आवेदन पर विचार कर रहा था। फैमिली कोर्ट ने आदेश 
की तारीख से पत्नी और नाबालिग बच्चे को अंतरिम भरण-पोषण का आदेश दिया। 
आवेदन की तारीख से भरण-पोषण की मांग करते हए पत्नी और नाबालिग बच्चे दवारा 
दायर एक अपील में, उच्च न्यायालय ने माना कि परिवार न्यायालय अपने आदेश के 
समर्थन में कोई कारण बताने में विफल रहा है, और निर्देश दिया: 
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9. ... विद्वान न्यायाधीश परिवार न्यायालय ने कोई कारण नहीं बताया है कि उसने 
आदेश की तिथि से अंतरिम भरण-पोषण का आदेश क्यों पारित किया। जब स्वीकार किया 
जाता है कि पक्ष अलग-अलग रह रहे है और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि 
याचिकाकर्ताओं के पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है, इसलिए, हमारे विचार में विरोधी 
पक्ष-पति की उपस्थिति की तारीख से अंतरिम भरण-पोषण के भुगतान के लिए आदेश 
पारित किया जाना चाहिए था...” 


चर्चा और निर्देश 
इसमें ऊपर दिए गए निर्णय विभिन्न उच्च न्यायालयों के अलग-अलग विचारों को प्रकट 
करते हैं, जिस तारीख से भरण-पोषण प्रदान किया जाना चाहिए। 


भले ही न्यायालय को आवेदन की तारीख से या 07.९.0 के एस 25(2) में आदेश की तारीख 
से गुजारा भत्ता देने का न्यायिक विवेकाधिकार दिया गया हो। धारा 725 7.९.0 सहित 
सभी मामलों में आवेदन की तिथि से भरण-पोषण देना उचित होगा। भरण-पोषण से 
संबंधित प्रावधानों के व्यावहारिक कार्यकरण में, हम पाते हैं कि वर्षों तक अंतरिम 
भरण-पोषण के लिए आवेदनों के निपटान में महत्वपूर्ण विलम्ब होता है। इसलिए यह 
न्याय और निष्पक्षता के हित में होगा कि आवेदन की तारीख से भरण-पोषण प्रदान किया 
जाए | 


शैल कुमारी देवी और अन्य बनाम कृष्णन भगवान पाठक मामले में, इस न्यायालय ने कहा 
कि भरण-पोषण की पात्रता मामले के निपटान की अनिश्चित तिथि तक नही छोड़ी जानी 
चाहिए। कार्यवाही के निपटान में अत्यधिक विलंब, आवेदन की तिथि से भरण-पोषण के 
पुरस्कार को न्यायोचित ठहराता है। भुवन मोहन सिंघव मीणा में, इस न्यायालय ने माना 
कि उस मामले में पति दवारा बार-बार स्थगन की मांग के परिणामस्वरूप मामले के निर्णय 
में 9 वर्ष की देरी हई। न्यायनिर्णयन में देरी न केवल मानवाधिकारों के खिलाफ थी, बल्कि 
एक व्यक्ति की गरिमा के मल रूप के खिलाफ भी थी। कार्यवाही के संचालन में देरी के लिए 
आवेदन की तारीख तक भरण-पोषण के अनदान की आवश्यकता होगी। 
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आवेदन की तिथि से भरण-पोषण देने का औचित्य भरण-पोषण विधानों को अधिनियमित 
करने के उद्देश्य में निहित है, ताकि पत्नी को पति से अलग होने पर होने वाली वित्तीय 
संकट से उबरने में सक्षम बनाया जा सके। आश्रित पति या पत्नी की वित्तीय बाधाएं 
न्यायालय के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व करने की उनकी क्षमता को बाधित करती 
है। आश्रित को निराश्रित होने से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि भरण-पोषण के लिए 
आवेदन संबंधित न्यायालय के समक्ष दाखिल किए जाने की तिथि से भरण-पोषण प्रदान 
किया जाए। 


बादशाह बनाम उमिला बादशाह गोडसे में सुप्रीम कोर्ट 00.20 की धारा 25 की व्याख्या पर 
विचार कर रहा था। कोर्ट ने कहा : 


3.3. ... 0.20 की धारा 25 के प्रावधानों की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की जानी चाहिए | इस 
प्रावधान के तहत एक बेसहारा पत्नी या असहाय बच्चों या माता-पिता के आवेदन पर 
विचार करते हए, न्यायालय समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गो के हित की बात कर रहा 
है। उद्देश्य "सामाजिक न्याय" को प्राप्त करना है जो कि संवैधानिक दृष्टि है, जो भारत के 
संविधान की प्रस्तावना में निहित है। भारत के संविधान की प्रस्तावना स्पष्ट रूप से संकेत 
देती है कि हमने अपने सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व 
हासिल करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कानून के शासन के तहत लोकतांत्रिक रास्ता 
चुना है। यह विशेष रूप से उनके सामाजिक न्याय को प्राप्त करने पर प्रकाश डालता 
है।इसलिए, सामाजिक न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाना अदालतों का अनिवार्य कर्तव्य बन 
जाता है। किसी विशेष प्रावधान की व्याख्या करते समय, अदालत को कानून और समाज के 
बीच की खाई को पाटना चाहिए।' 


इसलिए सभी न्यायालयों दवारा पारित आदेशों में एकरूपता और निरंतरता लाने के लिए 
निर्देश जारी करना आवश्यक हो गया है, यह निर्देश देते हैं कि संबंधित न्यायालय के समक्ष 
आवेदन करने की तारीख से भरण-पोषण दिया जाए । भरण-पोषण का दावा करने का 
अधिकार आवेदन दाखिल करने की तारीख से होना चाहिए, क्योकि जिस अवधि के दौरान 
भरण-पोषण की कार्यवाही लंबित रही, वह आवेदक के नियंत्रण में नहीं है। 
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४ भरण-पोषण के आदेशों का लागु करना 

भरण-पोषण के आदेश का लागु करना सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दा है, जिसका सामना आवेदकों 
को करना पड़ता है। यदि समय पर भरण-पोषण का भुगतान नहीं किया जाता है, यह समाज 
कल्याण कानून के मूल उद्देश्य को पराजित करता है। निष्पादन/लागूकरण याचिकाएं 
आमतौर पर यदि वर्षो तो नहीं तो महीनों के लिए लंबित रहती हैं, जो कानून के उद्देश्य को 
पूरी तरह से समाप्त कर देती हैं। सुशीला वीरेश छावड़ा बनाम वीरेश नगसी छावड़ा मामले 
में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि: 

"अंतरिम गुजारा भत्ता और धारा 24 के तहत मुकदमेबाजी के खर्च के लिए निर्देश 
अत्यावश्यक है और" जैसे ही इन निर्देशों को उठाया जाता है, इसे जल्द से जल्द तय किया 
जाना चाहिए और कानून इस बात का ध्यान रखता है कि कोई भी भुखमरी या धन की कमी 
के कारण वैवाहिक मामले पर मुकदमा चलाने या बचाव करने से अक्षम न हो। ” 


(0) भरण-पोषण के आदेश के निष्पादन/लागूकरण के लिए एक आवेदन निम्नलिखित 
प्रावधानों के तहत दायर किया जा सकता है: 

(ए) हिंदू विवाह अधिनियम, 956 की धारा 28 ए; परिवार न्यायालय अधिनियम, 984 
की धारा 8; हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24; के तहत पारित आदेश को क्रियान्वित 
करने के लिए सीपीसी के आदेश %%। नियम 94 (पारिवारिक न्यायालय के समक्ष) ; 

(बी) डीवी अधिनियम की धारा 20 (6) (न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष); तथा 

(सी) मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष 0.९. की धारा 28| 

() फैमिली कोर्ट एक्ट, 984 की धारा 8 में प्रावधान है कि फैमिली कोर्ट दवारा पारित 
आदेश सीपीसी / 7.९.0 के अनुसार निष्पादन/लागूकरण योग्य होंगे। 

(iii) CrPC की धारा 25(3) में प्रावधान है कि जिस पक्ष के खिलाफ भरणपोषण का 
आदेश पारित किया गया है यदि वह भ्ररण-पोषण के आदेश का पालन करने में विफल 
रहता है, तो उसे जुर्माने के तरीके से वसूल किया जाएगा और मजिस्ट्रेट एक अवधि के लिए 
कारावास की सजा, जो एक महीने तक या भुगतान तक जो भी पहले हो तक बढ़ाया जा 
सकता है। 


प्रतिवादी के बचाव अधिकार को समाप्त करना 

() कुछ पारिवारिक न्यायालयों ने भरण-पोषण का भुगतान न करने की स्थिति में प्रतिवादी 
के बचाव अधिकार को समाप्त करने के आदेश पारित किए है, ताकि भरण-पोषण याचिका 
के शीघ्र निपटान की सुविधा मिल सके। 


कौशल्या बनाम मुकेश जेन, सुप्रीम कोर्ट ने पारित अंतरिम आदेश के अनुसार गुजारा भत्ता 
का भुगतान न करने की स्थिति में फैमिली कोर्ट को प्रतिवादी के बचाव को रोकने की 
अनुमति दी। 
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() बानी बनाम प्रकाश सिंह में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय एक ऐसे मामले पर 
विचार कर रहा था जहां पति भरण-पोषण आदेश का पालन करने में विफल रहा, कई 
नोटिसों के बावजूद, दो साल से अधिक की अवधि के लिए। न्यायालय ने प्रतिवादी के बचाव 
को समाप्त करने की शक्ति पर ध्यान देते हए कहा कि: 

"कानून इतना शक्तिहीन नहीं है कि पति को सजा न दे। यदि पति पत्नी को भरण-पोषण 
और मुकदमेबाजी के खर्च का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसका बचाव रद्द कर 
दिया जाएगा।" 

(॥) मोहिंदर वर्मा बनाम सपना में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बचाव 
अधिकार को हटाने के मुद्दे पर निम्नलिखित शब्दों में चर्चा की: 

"8. अधिनियम की धारा 24 वैवाहिक अदालत को एक जरूरतमंद और गरीब पति या पत्नी 
को लंबित मुकददमे के दौरान भरण-पोषण और मुकदमेबाजी का खर्च देने का अधिकार 
देती है ताकि उसकी ओर से बिना किसी कठिनाई के कार्यवाही की जा सके। इस धारा के 
तहत कार्यवाही प्रकृति में सारांश है और कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान आवेदक को 
पर्याप्त अधिकार प्रदान करती है। जहां आवेदक को यह राशि नहीं दी जाती है, तो इस 
प्रावधान का उद्देश्य और उद्देश्य ही विफल हो जाता है। निस्संदेह, वैवाहिक न्यायालय द्वारा 
पारित आदेश या आदेश के निष्पादन/लागूकरण का उपाय अधिनियम की धारा 28ए के 
तहत उपलब्ध है, लेकिन यह भरण-पोषण और मुकदमेबाजी खर्च के अंतरिम आदेश का 
उल्लंघन करने वाले पति या पत्नी की रक्षा को रोकने के लिए एक बार नहीं होगा। उक्त 
न्यायालय दवारा पारित किया गया। दूसरे शब्दों मे, अदालत के अंतरिम आदेश का सम्मान 
नहीं करने वाले पति या पत्नी के बचाव को बंद करना अधिनियम की धारा 28 ए के तहत 
इसके निष्पादन/लागूकरण तक अंतहीन इंतजार करने के बजाय जरूरतमंद व्यक्ति को 
तत्काल राहत है। जहां पति या पत्नी को भरण-पोषण का भुगतान करना है, वह दायित्व का 
निर्वहन करने में विफल रहता है, अन्य पति या पत्नी को राशि की वसूली के लिए समय लेने 
वाली निष्पादन/लागूकरण कार्यवाही को अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। 
न्यायालय अपने दवारा पारित अंतरिम आदेशों की घोर अवज्ञा को देखते हए मूकदर्शक नहीं 
हो सकता है, जो इसके तत्काल कार्यान्वयन में अपनी लाचारी दर्शाता है। इस प्रकार, 
अधिनियम में उस प्रभाव के किसी विशिष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति में भी, धारा 2। के 
साथ पठित सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 5] के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का 
प्रयोग करते हए दोषी पति या पत्नी की बचाव करने के अधिकार को समाप्त करना उचित 
होगा। निष्पांदन/लागूकरण के माध्यम से इसे लागू करने की मांग करने के लिए पीड़ित 
पक्ष को छोड़ने के बजाय अधिनियम की एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है। कहने की जरूरत 
नहीं है कि डिक्री या अंतरिम आदेश के निष्पादन/लागूकरण के संबंध में अधिनियम की 
धारा 28 8 के तहत राहत का अधिकार , दोषी पति या पत्नी के बचाव अधिकार को खत्म 
करने से समाप्त नहीं होता है। इस प्रकार, जहां पति या पत्नी को भरण-पोषण और 
मुकदमेबाजी के खर्च का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाता है, इसके भुगतान न 
करने के कानूनी परिणाम यह हैं कि उक्त दोषी पति या पत्नी , अपने बचाव अधिकार 
समाप्त होने के लिए उत्तरदायी है। 
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(५) सतीश कुमार बनाम मीणा मामले में दिल्‍ली उच्च न्यायालय ने कहा कि परिवार 
न्यायालय के पास प्रतिवादी के बचाव को समाप्त करने की अंतर्निहित शक्तियाँ थीं, ताकि 
यह सुनिश्चित किया जा सके कि अदालत की प्रक्रिया का कोई दुरुपयोग न हो। 

श्रीमती संतोष सहगल बनाम श्री मुरारी लाल सहगल मामले में दिल्‍ली उच्च न्यायालय ने 
निम्नलिखित मुद्दे को विचार के लिए तैयार किया: "क्या अपील के लंबित रहने के दौरान 
पत्नी को दिए गए अंतरिम भरण-पोषण और मुकदमेबाजी खर्च का भुगतान करने में 
विफल रहने की स्थिति में अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा दायर तलाक की डिक्री के खिलाफ 
अपील को प्रतिवादी-पति को सुने बिना सीधे अनुमति दी जा सकती है।" 


संदर्भ का उत्तर इस प्रकार दिया गया था: 

"5, बानी के मामले में फैसले के हिस्से का संदर्भ यहां से ऊपर निकाला गया है, यह दर्शाता है 
कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और उड़ीसा उच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से 
विचार किया है। कि यदि पति अपनी पत्नी और बच्चों को अंतरिम भरण-पोषण के भुगतान 
में चूक करता है तो वह उसके दवारा या उसके विरुद्ध कार्यवाही में किसी वैवाहिक राहत का 
हकदार नहीं है। बानी के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय दवारा लिए गए 
विचार का अनुसरण इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने सतीश कुमार बनाम मीना में 
किया है।हम इस इष्टिकोण से सहमत हैं क्योंकि यह कानून के पहले सिद्धांत के अनुरूप है। 
हमारा विचार है कि जब एक पति लापरवाही करता है और अपनी पत्नी को न्यायालय 
दवारा दिए गए भरण-पोषण का भुगतान नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति वैवाहिक कार्यवाही 
में उसके दवारा दावा की गई राहत का हकदार कैसे है।हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है 
कि यदि पति अपील के लंबित रहने के दौरान न्यायालय दवारा दी गई अपनी पत्नी को 
भरण-पोषण और मुकदमेबाजी के खर्च का भुगतान करने में विफल रहता है, तो निचली 
अदालत दवारा पति के पक्ष में दी गई तलाक की डिक्री के खिलाफ पत्नी दवारा दायर अपील 
को अनुमति दी जानी चाहिए। इसलिए निर्णय के लिए हमारे पास भेजे गए प्रश्न का उत्तर 
सकारात्मक है।" 


न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यदि अंतरिम भरण-पोषण का भुगतान नहीं किया गया 


था, प्रतिवादी के बचाव को समाप्त किया जा सकता है, और अपीलकर्ता-पत्नी दवारा दायर 
अपील को प्रतिवादी को सुने बिना अनुमति दी जा सकती है । 
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(५) गुरविंदर सिंह बनाम मूर्ति और अन्य मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय 
एक ऐसे मामले पर विचार कर रहा था जहां निचली अदालत ने अंतरिम भरण-पोषण का 
भुगतान न करने के लिए पति के बचाव के अधिकार को रोक दिया था। उच्च न्यायालय ने 
निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि 07.९.0 की धारा ]25 (3) या धारा 
42 के तहत अंतरिम भरण पोषण की वसूली के लिए सही प्रक्रिया का पालन करने के 
बजाय, निचली अदालत ने पति का बचाव अधिकार समाप्त करने मे गलती की। अदालत 
की त्रुटि ने अंतरिम भरण पोषण की वसूली में मदद नहीं की, बल्कि पक्षों के बीच 
मुकदमेबाजी को लंबा कर दिया | 

(॥)यह मुद्दा कि क्या ९.९0 की धारा 25 के तहत कार्यवाही में बचाव का अधिकार 
समाप्त किया जा सकता है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष वेंकटेश्वर द्विवेदी 
बनाम रुचि द्विवेदी में आया था। 

कोर्ट ने माना कि न तो 07.९.0 की धारा 25(3), और न ही फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 
स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से मजिस्ट्रेट या फैमिली कोर्ट को बचाव अधिकार को 
खत्म करने का अधिकार देती है। भरण-पोषण की वसूली के लिए एक वैधानिक उपाय 
उपलब्ध था, और बचाव का अधिकार समाप्त करने की शक्ति धारा 25 7.९.0 के तहत 
एक कार्यवाही में मौजूद नहीं है। ऐसी शक्ति को एक अंतनिहित या निहित शक्ति के रूप में 
अस्तित्व में नहीं माना जा सकता है। अदालत ने डेविस बनाम थॉमस में केरल उच्च 
न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया और कहा कि मजिस्ट्रेट के पास अंतरिम भरण-पोषण 
का भुगतान करने में विफलता के लिए बचाव का अधिकार समाप्त की शक्ति नहीं है। 


भरण-पोषण के आदेशों के लागु करना पर चर्चा और निर्देश 

भरण-पोषण के आदेश या डिक्री को दीवानी न्यायालय की डिक्री की तरह लागू किया जा 
सकता है, ००० के विभिन्न प्रावधानों दवारा प्रदान किए गए प्रावधानों के माध्यम से, जो 
नागरिक हिरासत, संपत्ति की कुर्की आदि सहित धन डिक्री को लागू करने के लिए उपलब्ध 
हैं, विशेष रूप से धारा 5, 55, 58, 60 आदेश %>%। के साथ पढ़ें। 
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प्रतिवादी के बचाव के अधिकार पर प्रहार करना एक आदेश है जिसे अंतिम उपाय में पारित 
किया जाना चाहिए, यदि न्यायालयों को विशेष रूप से एक आश्रित बेरोजगार पत्नी और 
नाबालिग बच्चों के लिए जानबूझकर और असंगत होने का पता चलता है। जानबूझकर 
अवज्ञा के लिए अवमानना की कार्यवाही उपयुक्त न्यायालय के समक्ष शुरू की जा सकती 


है। 
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॥। अंतिम निर्देश 
इस निर्णय के भाग बी - | से ४ में निहित पूर्वगामी चर्चा को देखते हए, हम भारत के 
संविधान के अनच्छेद 42 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हए निम्नलिखित 
निर्देश पारित करना उचित समझते हैं 
(०) एक दूसरे को काटने वाले(ओवरलैप) क्षेत्राधिकार का मुद्दा 
एक दूसरे को काटने वाले क्षेत्राधिकार के मुद्दे को दूर करने और विभिन्न कार्यवाही में पारित 
होने वाले परस्पर विरोधी आदेशों से बचने के लिए, इस संबंध में निर्देश जारी करना 
आवश्यक हो गया है, ताकि पूरे देश में परिवार न्यायालयों/जिला न्यायालयों/मजिस्ट्रेट 
न्यायालयों दवारा अपनाई जाने वाली प्रथा में एकरूपता हो। हम निर्देश देते हैं कि: 
() जहां अलग-अलग कानूनों के तहत एक पार्टी द्वारा रखरखाव के लिए लगातार दावे 
किए जाते हैं, यह निर्धारित करते समय कि क्या बाद की कार्यवाही में कोई और राशि प्रदान 
की जानी है, न्यायालय पिछली कार्यवाही में दी गई राशि के समायोजन पर विचार करेगा, 
(|) आवेदक के लिए बाद की कार्यवाही में, पिछली कार्यवाही और उसमें पारित आदेशों का 
खुलासा करना अनिवार्य बना दिया गया है; 
(|) यदि पिछली कार्यवाही में पारित आदेश में किसी संशोधन या परिवर्तन की आवश्यकता 
है, तो इसे उसी कार्यवाही में किया जाना आवश्यक होगा। 


(७) अंतरिम भरण-पोषण का भुगतान 

इस निर्णय के संलग्नक |, ॥ और ॥ के रूप में संलग्न संपत्तियों और देनदारियों के 
प्रकटीकरण का हलफनामा, जैसा भी लागू हो, पूरे देश में संबंधित परिवार न्यायालय/जिला 
न्यायालय/मजिस्ट्रेट कोर्ट, जैसा भी मामला हो, के समक्ष लंबित कार्यवाही सहित, सभी 
भरण-पोषण कार्यवाही में दोनों पक्षों दवारा दायर किया जाएगा | 


(०) भरण-पोषण की मात्रा निर्धारित करने के लिए मानदंड 


एक आवेदक को देय भरण-पोषण की मात्रा का निर्धारण करने के लिए, न्यायालय निर्णय के 
भाग 8 - ॥ में उल्लिखित मानदंडों को ध्यान में रखेगा। 
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हालांकि उपरोक्त कारक संपूर्ण नहीं हैं, और संबंधित न्यायालय किसी भी अन्य कारक पर 
विचार करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है जो किसी मामले के तथ्यों और 
परिस्थितियों में आवश्यक या प्रासंगिक हो सकता है। 

(५) जिस तारीख से भरण-पोषण प्रदान किया जाना है 

हम यह स्पष्ट करते हैं कि सभी मामलों में भरण-पोषण के लिए आवेदन दाखिल करने की 
तारीख से ऊपर के भाग 8 -|\ में दिए गए अनुसार भरण-पोषण प्रदान किया जाएगा। 

(९) भरण-पोषण के आदेशों का लागु करना / निष्पादन/लागूकरण 

भरण-पोषण के आदेशों के लागु करना/निष्पादन, यह निर्देश दिया जाता है कि हिंदू विवाह 
अधिनियम, 956 की धारा 284 के तहत भरण-पोषण के आदेश या डिक्री को लागू किया 
जा सकता है; डीवी अधिनियम की धारा 20(6); और 7.९.0 की धारा 28; जो वाद में लागू 
हो । 07९ के प्रावधानों के अनुसार, विशेष रूप से धारा 5, 55, 58, 60, आदेश %%|, के 
प्रावधानों के अनुसार भरण-पोषण के आदेश को सिविल कोर्ट के मनी डिक्री के रूप में लागू 
किया जा सकता है। 


इससे पहले कि हम इस फैसले को समाप्त करें , हम इस मामले में कोर्ट मित्र सुश्री अनीता 
शेनॉय और श्री गोपाल शंकरनारायणन, वरिष्ठ अधिवक्ताओं दवारा प्रदान की गई बहुमूल्य 
सहायता की सराहना करते हैं। 


इस निर्णय की एक प्रति इस न्यायालय के महासचिव दवारा सभी उच्च न्यायालयों के 
रजिस्ट्रारों को भेजी जानी चाहिए, जो इसे राज्यों के सभी जिला न्यायालयों में परिचालित 
करेंगे। जागरूकता एवं क्रियान्वयन के लिए इसे सभी जिला न्यायालयों/परिवार 
न्यायालयों/न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। 


नई दिल्ली, (इंदु मल्होत्रा, जे.) 
4 नवंबर, 2020 (आर. सुभाष रेड्डी जे.) 
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संलग्नक। 
गैर-कृषि जमाकर्ताओं के लिए संपत्ति और देनदारियों का हलफनामा 


मैं „4/० -या४/०, जिसकी आयुलगभग_ वर्ष है, के निवासी, 
इसके दवारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि करते हैं और निम्नानुसार घोषित करते हैं: 


9. व्यक्तिगत जानकारी 

. नामः 

2. आयु/लिंगः 

3. योग्यता (शैक्षिक और व्यावसायिक): 

4. क्या आवेदक वैवाहिक घर/माता-पिता के घर/अलग निवास में रह रहा है। कृपया 
वैवाहिक घर का वर्तमान आवासीय पता या निवास स्थान और निवास के स्वामित्व का 
विवरण, यदि परिवार के अन्य सदस्य के स्वामित्व मे है, प्रदान करें। 

5. शादी की तारीख: 

6. अलगाव की तिथिः 

7. आवेदक के सामान्य मासिक खर्च (किराया, घरेलू खर्च, चिकित्सा बिल, परिवहन, आदि) 


७. भुगतान की जा रही कानूनी कार्यवाही और भरण-पोषण का विवरण 

]. आवेदक और गैर-आवेदक के बीच भरण-पोषण या बच्चे के समर्थन के संबंध में किसी 
भी चल रही या पिछली कानूनी कार्यवाही का विवरण। 

2. क्या डीवीएक्ट, सीआरपीसी, एचएमए, एचएएमए, आदि के तहत होने वाली किसी भी 
कार्यवाही में कोई भरण-पोषण प्रदान किया गया है? यदि हां, तो कार्यवाही में दिए गए 
भरण-पोषण की मात्रा का विवरण प्रदान करें। 

3. यदि हां, तो पारित आदेश/आदेशों की एक प्रति के साथ उसका विवरण उपलब्ध कराएं। 
4. क्या पूर्व की कार्यवाही में पारित भरण-पोषण के आदेश का अनुपालन किया गया है। यदि 
नहीं, तो भरण-पोषण का बकाया। 

5. क्या भविष्य में भरण-पोषण के लिए कोई स्वैच्छिक योगदान दिया गया है / किया 
जाएगा? यदि हां, तो उसका विवरण दें 


८. आश्रित परिवार के सदस्यों का विवरण 

१. परिवार के आश्रित सदस्यों का विवरण, यदि कोई हो। 
ए। आश्रितों के साथ संबंध: 

बी। आश्रितों की आयु और लिंग: 
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2. प्रकट करें यदि आश्रितों की आय का कोई स्वतंत्र स्रोत है, जिसमें ब्याज आय, संपत्ति, 
पेंशन, ऐसी किसी भी आय पर कर देयता और कोई अन्य प्रासंगिक विवरण शामिल हैं। 
3. आश्रित के खाते पर किए गए अनुमानित खर्च। 


4. अभिसाक्षी और/या आश्रित परिवार के सदस्यों का चिकित्सा विवरण यदि कोई हो, 

. क्या दोनों में से कोई एक पक्ष या बच्चा/बच्चे किसी शारीरिक/मानसिक अक्षमता, या 
किसी अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। यदि हां, तो चिकित्सा अभित्रेख प्रस्तुत करें। 

2. क्या परिवार के किसी आश्रित सदस्य को गंभीर विकलांगता है, जिसके लिए निरंतर 
चिकित्सा व्यय की आवश्यकता होती है। यदि हां, तो विकलांगता प्रमाण पत्र और ऐसे 
चिकित्सा उपचार पर किए गए अनुमानित चिकित्सा व्यय का उत्पादन करें। 

3. क्या कोई पक्ष या बच्चा/बच्चे या परिवार का कोई अन्य आश्रित सदस्य जानलेवा 
बीमारियों से पीड़ित है, जिसके लिए महंगा और नियमित चिकित्सा खर्च करना पड़ेगा? 
यदि हां, तो अस्पताल में भर्ती/चिकित्सा व्यय के पिछले विवरण के सारांश के साथ उसका 
विवरण प्रदान करें। 


९. पार्टियों के बच्चों का विवरण 

. मौजूदा शादी/वैवाहिक संबंध/पिछली शादी से बच्चों की संख्या 

2. बच्चों का नाम और उम्र 

3. माता-पिता का विवरण जिनके पास बच्चों की कस्टडी है। 

4. आश्रित बच्चों के भरण-पोषण पर व्यय। 

2 भोजन, वस्त्र और चिकित्सा व्यय के लिए 

७। शिक्षा के लिए खर्च, और सामान्य खर्चो का सारांश 

०। आश्रित बच्चों के किसी अतिरिक्त शैक्षिक, व्यावसायिक या व्यावसायिक / शैक्षिक 
पाठयक्रम, विशेष प्रशिक्षण या विशेष कौशल कार्यक्रम के खर्च, यदि कोई हों। 

4। बच्चों के किसी भी शैक्षिक खर्च के लिए किसी भी ऋणा, बंधक, खर्च किए गए शुल्क या 
किस्त योजना (भुगतान या देय), यदि कोई हो, का विवरणा। 

5. क्या इन शैक्षिक खर्चो के लिए किसी भी पक्ष दवारा कोई स्वैच्छिक योगदान दिया जा 
रहा है। यदि हां, तो उसका विवरण दें। किसी भी अतिरिक्त योगदान का अनुमान भी प्रदान 
करें जिसकी आवश्यकता हो सकती है। 

6. क्या बच्चों के शैक्षिक खर्च के लिए किसी तीसरे पक्ष द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान 
की जा रही है? 
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{. अभिसाक्षी की आय का विवरण 

. नियोक्ता का नाम: 

2. पदनाम: 

3. मासिक आयः 

4. यदि सरकारी सेवा में लगे हए हैं, तो नवीनतम वेतन प्रमाण पत्र या वर्तमान वेतन पर्ची 
या बैंक खाते में जमा का प्रमाण प्रस्तुत करें, यदि नियोक्ता दवारा सीधै प्रेषित किया जा रहा 
है। 

5. यदि निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो नियोक्ता दवारा प्रदान किया गया एक प्रमाण पत्र ऐसे 
व्यक्ति के पदनाम और सकल मासिक आय और वर्तमान रोजगार की प्रासंगिक अवधि के 
लिए फॉर्म 6 प्रस्तुत करें। 

6. यदि वर्तमान रोजगार के दौरान नियोक्ता दवारा कोई अनुलाभ, लाभ, मकान किराया 
भत्ता, यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता या कोई अन्य सेवा लाभ प्रदान किया जा रहा है। 

7. क्या आयकर का निर्धारण किया गया है? यदि हां, तो नीचे दी गई अवधि के लिए 
आयकर रिटर्न की प्रतियां जमा करें: 

() शादी से एक साल पहले 

(|) अलग होने से एक साल पहले 

(||) उस समय जब भरण-पोषण के लिए आवेदन दायर किया जाता है 

8. अन्य स्रोतो से आय, जैसे किराया, ब्याज, शेयर, लाभांश, पूंजीगत लाभ, एफडीआर, 
डाकघर जमा, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, डिबेंचर, कृषि, या व्यवसाय, यदि कोई हो, टीडीएस के 
साथ ऐसी किसी भी आय के संबंध में। 

9. पिछले 3 वर्षों के सभी खातों के बैंक विवरण की प्रतियां प्रस्तुत करें 


9. अभिसाक्षी के स्वामित्व वाली आस्तियां (चल और अचल) 

. स्व-अर्जित संपत्ति, यदि कोई हो: 

2. शादी के बाद पार्टियों के संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्तियां: 

3. किसी पैतृक संपत्ति में हिस्सा: 

4. पार्टियों की अन्य संयुक्त संपत्तियां (खाते/निवेश/एफडीआर/म्यूचुअल फंड, स्टॉक, 
डिबेंचर आदि), उनका मूल्य और कब्जे की स्थिति: 

5. अचल संपत्ति के कब्जे की स्थिति और किराए का विवरण, यदि पट्टे पर दिया गया है: 

6. अभिसाक्षी द्वारा लिए गए या दिए गए ऋणों का विवरण 

7. विवाह के दौरान/बाद में अर्जित पार्टियों के आभूषणों और गहनों का संक्षिप्त विवरण। 

8. विवाह के निर्वाह के दौरान निष्पादित, पहले आवेदक के स्वामित्व वाली संपत्तियों के 
हस्तांतरण विलेखों या लेन-देन का विवरण। ऐसी बिक्री या लेनदेन, यदि कोई हो, के लिए 
संक्षिप्त कारण भी बताएं। 
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h. अभिसाक्षी की देयताओं का विवरण 

. ऋण, देनदारियां, बंधक, या अभिसाक्षी के विरुद्ध बकाया प्रभार, यदि कोई हो। 

2. भुगतान की जा रही किसी भी ईएमआई का विवरण। 

3. ऋण लेने या ऐसी कोई देनदारी लेने की तिथि और उद्देश्य: 

4. उधार ली गई वास्तविक राशि, यदि कोई हो, और शपथ पत्र दाखिल करने की तिथि तक 
भुगतान की गई राशि: 

5. कोई अन्य जानकारी जो अभिसाक्षी की वर्तमान देनदारियों का वर्णन करने के लिए 
प्रासंगिक होगी। 


।. स्व-नियोजित व्यक्ति/पेशेवर/व्यापारी व्यक्ति/उद्यमी 

. व्यवसाय/पेशे/व्यवसाय/स्व-नियोजित/कार्य गतिविधि की प्रकृति का संक्षिप्त विवरण। 
2. क्या व्यवसाय/पेशे/स्वरोजगार एक व्यक्ति, एकमात्र स्वामित्व वाली संस्था, साझेदारी 
संस्था, एलएलपी, कंपनी या व्यक्तियों के संघ, एचयूएफ, संयुक्त परिवार व्यवसाय या 
किसी अन्य रूप में किया जाता है? साझेदारी/व्यवसाय/पेशेवर संघ/स्वरोजगार में आवेदक 
के हिस्से का विवरण दें। साझेदारी के मामले में, साझेदारी के लाभ/हानि में हिस्सा निर्दिष्ट 
करें| 

3. व्यवसाय/पेशे/साझेदारी/स्वरोजगार से शुद्ध आय। 

4. ऐसी गतिविधि के मामले में व्यवसाय/साझेदारी/स्व-रोजगार देयताएं, यदि कोई हो। 

5. कंपनी के व्यवसाय के मामले में, कपनी के लाभ और हानि को इंगित करने के लिए 
अंतिम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट का संक्षिप्त विवरण प्रदान करें, जिसमें ऐसी पार्टी कपनी 
में व्यवसाय कर रही है। 

6. साझेदारी फर्म के मामले में, साझेदारी के अंतिम आयकर रिटर्न की फाइलिंग का विवरण 
प्रदान करें। 

7. स्व-व्यवसायी व्यक्ति के मामले में, ऐसी किसी भी पेशेवर/व्यावसायिक/व्यावसायिक 
गतिविधि से अंतिम आयकर विवरणी की फाइलिंग प्रदान करें। 
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]. अन्य पति या पत्नी की आय, संपत्ति और देनदारियों के संबंध में अभिसाक्षी दवारा 
प्रदान की गई जानकारी 


. दूसरे पति या पत्नी की शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यताएँ: 

2. क्या जीवनसाथी कमा रहा है? यदि हां, तो पति/पत्नी के व्यवसाय और आय का विवरण 
दें। 

3. यदि नहीं, तो क्या वह अपने स्वयं के आवास में, या किराए के आवास में या 
नियोक्ता/व्यवसाय/साझेदारी द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास में रह रहा/रही है? 

4. पति या पत्नी की संपत्ति और देनदारियों का विवरण जैसा कि अभिसाक्षी को जात है, 
किसी भी सहायक दस्तावेजों के साथ। 


«. आवेदक या अन्य जीवनसाथी का विवरण, यदि पक्ष अनिवासी भारतीय, भारत के 
प्रवासी नागरिक, विदेशी नागरिक या भारत से बाहर विदेश में रहने वाले व्यक्ति हैं। 

. नागरिकता, राष्ट्रीयता और वर्तमान निवास स्थान का विवरण, यदि आवेदक या अन्य 
पति या पत्नी अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से भारत से बाहर विदेश में रह रहे हैं। 

2. ऐसे आवेदक/पति या पत्नी के वर्तमान रोजगार और विदेशी मुद्रा में नवीनतम आय का 
विवरण, रोजगार के प्रासंगिक दस्तावेज दवारा समर्थित और ऐसे विदेशी नियोक्ता या 
विदेशी संस्थान से रोजगार पत्र या विदेशी नियोक्ता या विदेशी संस्थान से प्रशंसापत्र या 
नवीनतम प्रासंगिक आय के माध्यम से आय बैंक स्टेटमेंट। 

3. विदेशी क्षेत्राधिकार में ऐसे आवेदक/पति/पत्नी के घरेलू एवं अन्य व्यय का विवरण। 

4. विदेशी क्षेत्राधिकार में आवेदक/अन्य पति/पत्नी की कर देयता का विवरण। 

5. आवेदक/अन्य पति/पत्नी की भारत में अन्य स्रोतों/विदेशी क्षेत्राधिकार से आय का 
विवरण। 

6. पति-पत्नी के भरण-पोषण, बच्चे के समर्थन या किसी अन्य शैक्षिक खर्च, पति या पत्नी 
या बच्चों के चिकित्सा उपचार के लिए किए गए खर्च या योगदान का विवरण। 

7. भारत या विदेश में किसी भी अन्य आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए उपरोक्त किसी 
भी शीर्षक और किसी भी अन्य देनदारियों के तहत खर्च या देनदारियों का कोई अन्य 
प्रासंगिक विवरण। 
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घोषणा 
. मैं घोषणा करता हूं कि मैंने सभी स्रोतों से अपनी आय, व्यय, संपत्ति और देनदारियों का 
पूर्ण और सटीक खुलासा किया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मेरे पास इस हलफनामे में 
बताए गए के अलावा कोई संपत्ति, आय, व्यय और देनदारियां नहीं हैं। 
2. मैं अपने रोजगार, संपत्ति, आय, व्यय या इस हलफनामे में शामिल किसी भी अन्य 
जानकारी में किसी भी भौतिक परिवर्तन के संबंध में तुरंत इस न्यायालय को सूचित करने 
का वचन देता हूं। 
3. मैं समझता हूं कि इस हलफनामे में कोई भी झूठा बयान, न्यायालय की अवमानना के 
अलावा, भारतीय दंड संहिता की धारा 99 के साथ पठित धारा 9] और 93 के तहत 
सात साल तक के कारावास और जुर्माने और धारा 209 के तहत एक अपराध भी हो सकता 
है। भारतीय दंड संहिता के दो साल तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय। मैंने भारतीय 
दंड संहिता, 7860 की धारा 97, 793, 99 और 209 को पढ़ और समझ लिया है। 

साक्षी 


सत्यापन 
_  केइस_ दिन को सत्यापित किया गया कि उपरोक्त हलफनामे की सामग्री 
मेरे व्यक्तिगत ज्ञान के लिए सही है, इसका कोई भी हिस्सा गलत नहीं है और कुछ भी 
सामग्री को छुपाया नहीं गया है, जबकि संपत्ति, आय और व्यय से संबंधित उपरोक्त 
हलफनामे की सामग्री मेरे पति या पत्नी के रिकॉर्ड के आधार पर सत्य मानी जाने वाली 
जानकारी पर आधारित हैं। मैं यह भी सत्यापित करता हूँ कि हलफनामे के साथ दाखिल 
किए गए दस्तावेजों की प्रतियां मूल की प्रतियां हैं। 

साक्षी 
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संलग्नक॥ 
कृषि आश्रितो (कृषि) के लिए शपथ पत्र के लिए विवरण 


. स्वामित्व वाली ग्रामीण भूमि/भूमि की कुल सीमा, या उसी भूमि में विशिष्ट हिस्सेदारी: 
2. जमाबंदी / स्वामित्व दिखाने के लिए उत्परिवर्तन 

3. पार्टी के स्वामित्व वाली भूमि का स्थान। 

4. भूमि की प्रकृति : चाहे गीली भूमि हो या सूखी भूमि। 

5. क्या ऐसी भूमि कृषि भूमि है या गैर कृषि भूमि: 

6. कृषि/बागवानी की प्रकृति : 

7. वर्ष के दौरान खेती की जाने वाली फसलों की प्रकृति : 

8. यदि ग्रामीण भूमि कृषि योग्य नहीं है, तो क्या उसका उपयोग व्यवसाय, पट्टे या अन्य 
गतिविधि के लिए किया जा रहा है: 

9. भूमि से पिछले 3 वर्षो के दौरान अर्जित आय। 

70. क्या कोई भूमि पड्टे/बट्टई पर ली गई है (या संबंधित क्षेत्राधिकार के स्थानीय क्षेत्र में 
जहां ग्रामीण/कृषि भूमि स्थित है, पड़े के लिए प्रयुक्त कोई अन्य शब्द) 

7. (9) क्या भैंस, गाय, बकरी, मवेशी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, सुअर 
पालन आदि किसी पशुधन का मालिक है, उसकी संख्या और उससे होने वाली आय? 

(0) क्या डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री, मछली पालन या किसी अन्य पशुधन गतिविधि में लगे हुए 
हैं 

2. भूमि के प्रति प्राप्त ऋण, यदि कोई हो। ऐसे ऋणों का विवरण प्रस्तुत करें। 

3. आय का कोई अन्य स्रोत: 

4. देयताएं, यदि कोई हों 

5. कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी: 
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घोषणा 
. मैं घोषणा करता हूं कि मैंने सभी स्रोतों से अपनी आय, व्यय, संपत्ति और देनदारियों का 
पूर्ण और सटीक खुलासा किया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मेरे पास इस हलफनामे में 
बताए गए के अलावा कोई संपत्ति, आय, व्यय और देनदारियां नहीं हैं। 
2. मैं अपने रोजगार, संपत्ति, आय, व्यय या इस हलफनामे में शामिल किसी भी अन्य 
जानकारी में किसी भी भौतिक परिवर्तन के संबंध में तुरंत इस न्यायालय को सूचित करने 
का वचन देता हूँ 
3. मैं समझता हू कि इस हलफनामे में कोई भी झूठा बयान, न्यायालय की अवमानना के 
अलावा, भारतीय दंड संहिता की धारा ।99 के साथ पठित धारा ।9] और 93 के तहत 
सात साल तक के कारावास और जुर्माने और धारा 209 के तहत दंडनीय अपराध हो सकता 
है। भारतीय दंड संहिता दो साल तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय है। मैंने भारतीय 
दंड संहिता, 7860 की धारा ]9, 93, 99 और 209 को पढ़ और समझ लिया है। 

साक्षी 


सत्यापन 
इस __ दिवस को सत्यापित किया गया कि उपरोक्त हलफनामे की सामग्री मेरे 
व्यक्तिगत ज्ञान के लिए सही है, इसका कोई भी भाग झूठा नहीं है और कुछ भी सामग्री को 
छुपाया नहीं गया है। मैं यह भी सत्यापित करता हू कि हलफनामे के साथ दाखिल किए गए 
दस्तावेजों की प्रतियां मूल की प्रतियां हैं। 

साक्षी 
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संलग्नक ॥॥ 
मेघालय राज्य के लिए शपथ पत्र 


. क्या महिला परिवार की सबसे छोटी बेटी है। 

2. क्या महिला अपने पति के साथ अपनी पारिवारिक संपत्ति में रह रही है। 

3. क्या उसका कोई मामा है, जो उनके पारिवारिक मामलों में बहत महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाता है, जिसमें वैवाहिक विवादों का निपटारा भी शामिल है। स्त्री को अपने कल और 
अपने वंश का भी खलासा करना चाहिए। 

4. महिला को यह खुलासा करना चाहिए कि क्या उसके बच्चों ने उसकी मां का उपनाम 
अपनाया है, खासी को "एक व्यक्ति जो अपनी मां के उपनाम को अपनाता है" के रूप में 
परिभाषित किया गया है। 

5. महिला को इस बात का खुलासा करना चाहिए कि क्या उसे अपने कबीले या परिवार के 
सदस्य से कोई वित्तीय सहायता मिलती है। 

6. महिला को यह बताना चाहिए कि उसके माता-पिता जीवित है या नहीं, विशेष रूप से, 
उसकी मां और उसके कितने भाई-बहन हैं। 

7. अगर महिला सबसे छोटी बेटी नहीं है, तो उसे यह बताना होगा कि सबसे छोटी बेटी कौन 
है। 

8. महिला को इस बात का खुलासा करना चाहिए कि क्या उसके पास अपने कबीले से कोई 
चल या अचल संपत्ति, स्व-अर्जित या विरासत में मिली है। 

9. महिला को यह खुलासा करना चाहिए कि उसकी शादी आदिवासी या गैर-आदिवासी से 
हुई है। 


उपरोक्त प्रारुप को संबंधित न्यायालय दवारा संशोधित या अनुकूलित किया जा सकता है, 
जैसा उचित समझा जा सकता है। 
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घोषणा 
. मैं घोषणा करता हूं कि मैंने सभी स्रोतों से अपनी आय, व्यय, संपत्ति और देनदारियों का 
पूर्ण और सटीक खुलासा किया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मेरे पास इस हलफनामे में 
बताए गए के अलावा कोई संपत्ति, आय, व्यय और देनदारियां नहीं हैं। 
2. मैं अपने रोजगार, संपत्ति, आय, व्यय या इस हलफनामे में शामिल किसी भी अन्य 
जानकारी में किसी भी भौतिक परिवर्तन के संबंध में तुरंत इस न्यायालय को सूचित करने 
का वचन देता हूं। 
3. मैं समझता हूं कि इस हलफनामे में कोई भी झूठा बयान, न्यायालय की अवमानना के 
अलावा, भारतीय दंड संहिता की धारा 99 के साथ पठित धारा 9] और 93 के तहत 
सात साल तक के कारावास और जुर्माने और धारा 209 के तहत एक अपराध भी हो सकता 
है। भारतीय दंड संहिता के दो साल तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय। मैंने भारतीय 
दंड संहिता, 7860 की धारा 97, 793, 99 और 209 को पढ़ और समझ लिया है। 

साक्षी 


सत्यापन 


के इस __दिन को सत्यापित किया गया कि उपरोक्त हलफनामे की सामग्री 
मेरे व्यक्तिगत ज्ञान के लिए सही है, इसका कोई भी हिस्सा गलत नहीं है और कुछ भी 
सामग्री को छुपाया नहीं गया है, जबकि संपत्ति, आय और व्यय से संबंधित उपरोक्त 
हलफनामे की सामग्री मेरे पति या पत्नी के रिकॉर्ड के आधार पर सत्य मानी जाने वाली 
जानकारी पर आधारित हैं। मैं यह भी सत्यापित करता हूं कि हलफनामे के साथ दाखिल 
किए गए दस्तावेजों की प्रतियां मूल की प्रतियां हैं। 


साक्षी 
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